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 २१०५  Lk

 नाम  इस  =  श्री

 "aore qne orf,  थाइलेंड  तथा  ब्रिटिश

 ३  १९५२  पूर्वी  अफ्रीका  ।

 सरदार gra  हम  ने  उन  देशों

 को  जिन  यंत्रों  का  निर्यात  किया  था  उन  के सदन  की  बैठक  सबा  आठ  बजे  समस्त  हुई

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  बदले  में  हमें  उन  से  क्या  मिला
 ?

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  मुझ  खद

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 हू  कि  अभी  पास  यह  जानकारी  नहीं

 पूंजी  aga  ह्

 के  १४२९  सरदार  हुक्म  क्या
 सरदार  हुक्म  सिंह  यह

 जान

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  सकता  हुं  कि  क्या  हम  ये  जो  थोड़ी  सी  वस्तुयें

 कृपा  करेंगे  इन  देशों  को  निर्यात  करते  हैं  उन  के  लिये  वहां

 एक  बाजार  तेयार  करने  में  गत  तीन  वर्षों भारत  से  सन्  १९५१-५२

 किन्हीं  पूंजी  वस्तुओं का  अन्य  देशों  को  में  हमारे  प्रयत्न  में  कुछ  प्रगति  हुई  है
 ?

 निर्यात किया  गया  तथा
 श्री  cto  टी०  कृष्णमाचारी  आंकडों

 यदि  तो  निर्यात  की  गई  से  पता  लगता  है  कि  १९४९-५०  में  wr

 वस्तुओं[का  मूल्य  कया  था  तथा  ये  किन  देशों  लाख  रुपय  का  व्यापार  हुआ  PA4o-KZ

 को  निर्यात की  गई  थीं  ?  में  इस  में  कमी  हो  गई  क्योंकि इस  वर्ष

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  ५४  लाख  रुपये  का  व्यापार  हुआ  था  और

 टी
 ०  कृष्णमाचारी )

 तथा  १९५१-५२ में  एक  करोड़  रुपये  से

 मल  रूप  से  आयात  की  गई  पूंजी  वस्तुओं  के  अधिक  का  व्यापार हुआ

 पुननिर्माण  की  आज्ञा  नहीं  दी  जाती  किन्तु
 श्री  वेलायधन

 में  जान  सकता हूं
 भारतीय  मशीनरी  तथा  मिल  के

 यंत्रों  जिस  में  कि  पलटे  तथा  मुद्रण  और
 कि  क्या  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायत

 मिली  है  कि  इन  पूंजी  वस्तुओं  पर  बहुत  अधिक दिला मुद्रण  की  मशीनें  भी

 निर्यात  शुल्क  लिया  जाता  है  जिस  से  कि  उन
 सम्मिलित  निर्यात  की  aaa  है  ।  सन्

 १९५१-५२  में  इस  प्रकार  के  निर्यातों  का
 देशों में  हमारा  बाजार  मन्दा  हो  गया  है  ?

 मलय  लगभग  एक  करोड़  रुपये  था  और  श्री  टी०
 gto  कृष्णमाचारी  मुझे इस

 जिन  देशों  को  ये  निर्यात  किये  गये  उन  के  बात  का  ज्ञान  नहीं  हैं  कि  वहां  वस्तुओं

 404  PSD
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 पर  निर्यात  शुल्क  अधिक  लिया  जाता  है  या  यहूदियों  को  भी  भारत  वापिस  आने

 कम  |  जायेगा ?

 श्री  सारंग धर  में  यह  जान  सकता  श्री
 adit

 अभारतीय  उद्भव

 हूं  कि  हम  ने  जिन  वस्तुओं  का  विशेष  रूप  से  के  यहूदियों  की  दो  श्रेणियां  हें
 ।

 कुछ  यहूदी

 पट्टे  का  जो  निर्यात  किया  था  क्या  वे  भारत  तो  ऐसे  हें  जो  कि  इजराईल  के  बनने

 में  ही  बनी  हुई  थीं
 ?

 वहां  प्रदान  करने  से  पूर्व  भारत  आये  थे

 श्री  टी०  टी०  जी  और  यहां  कई  वर्ष  तक  रह  चुके  थे
 ।

 दूसरे

 ऐसे  भी  हैं  जो  कि  कुछ  अन्य  देशों  से  इजराईल
 हम  मूल  रूप  से  आयात  की  हुई  वस्तुओं  के

 जाते  हुये  रास्ते  में  यहां  रुक  गये  थे  ।  भारत

 सरकार  प्रत्येक  व्यक्ति  के  मामले  पर  उस  के
 में  बनी  हुई  वस्तुओं  का  ही  निर्यात  करते  हैं

 ।

 गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  करेगी
 ॥

 यहूदियों  का  wast
 श्री  एस०  एन०  में  यह  जान

 *
 १४३०,  श्री  एस०  एन०  दास

 सकता  हूं  कि  कया  जिन्हें  वापिस  आ  यहां

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बतलाने  बसने  की  आज्ञा  दे  दी  गई  है  उन्हें  नागरिकता

 करेंगे
 के  अधिकार मिल  गये  हैं  ?

 इजराईल  के  बनने  पर  भारतीय  श्री  सतीश  जो  भारतीय

 राष्ट्रीयता  के  कुठ  कितने  यहूदी  भारत  से  रिक  थे  और  जिन्हें  लौट  आने  की  आज्ञा  दे

 वहां  प्रयोजन कर  गये  ;  दी  गई  है  उन्हें  भारतीय  नागरिकता

 उन  में  से  कितनों  ने  भारत  के  अधिकार  मिल  जायेंगे  ।

 लौटने  की  इच्छा  प्रकट
 की

 है  ;
 श्री  एस०  एन०  किन  परिस्थितियों

 उन  में  से  कितनों  को  पहिले  ही

 भारत  लौट  आने  की  आज्ञा
 > दे  दी  गई

 के  कारण  उन्होंने  किया  और

 हैं  ;  तथा
 वापिस  आने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ?

 कितनों के  मामले  अब  भी
 अध्यक्ष  मेरे  विचार  में  यह

 कल्प नात्मक होगा  |  यह  बतलाया
 गया

 था  कि  हो  सकता  है  कि  कुछ  वापिस आ  गये
 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव

 सिद्ध  यह  अनुमान  लगाया  हों  ।  क्या  कोई  वापिस  आये  हैं
 ?

 गया है  कि  १९४८  से  लेकर  अब  तक  2,339  श्री  सती दा  जी  श्रीमान  ।

 यहूदी  भारत  छोड़  कर  इजराईल  चले  गये
 बहुत  से  वास्तव  में  वापिस

 आ
 गये  एक

 यह  ज्ञात  नहीं  कि  उन  में  से  कितने  यहूदी  राज्य  के  बनने  पर  उस  धर्म  में  विश्वास

 तीय  प्रजाजन थे  ।  होन  के  कारण  वे  भावनावश  वहां  चले  गये

 थे  |  किन्तु  उन्होंने  देखा  कि  वहां  की लगभग  १६५  |

 लगभग  ५०  |  तियां  उन  के  बिल्कुल  प्रतिकूल  थीं
 ।

 उन

 में  से  बहुतों  को  जलवायु ही  अनुकूल  नहीं
 लगभग  १५  ।

 पड़ी  ।  बहुत  उस  देवा  के  आर्थिक  जीवन

 श्री एस०  एन०  में  यह  जान  में  नहीं
 खप  सके  ।  भारतीय  राष्ट्रीयता  के

 सकता  हूं  कि  क्या  अभारतीय  राष्ट्रीयता  के  यहूदियों
 के

 साथ  रंगभेद  भी  किया  जाता
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 ati  उन्हें  वहां  जीवन  बड़ा  कठिन  दिखाई  के  साथ  मिल  कर  पूर्वी  अफ्रीका  की  aga  सी

 अतः  बहुत  से  वापिस  आना  चाहते  रुई  इकट्ठी  खरीद  ली  गई  है  ।  चालू  मौसम

 थे  ।  में  १,६०,०००  गांठों  का  सौदा  किया  गया

 है  और  पूर्वी  अफ्रीका  की  निश्चित  स्तर  की श्री ए०  एम०  क्या

 ैं  अपनें  देश  में  उन  स्थानों  को  जान  सकता
 क़िस्म  की  रुई  का  मूल्य  २,४०५  रुपये  प्रति

 हूँ  जहां  ये  यहूदी  अधिक  संख्या  में  रहते  हैं
 ?  खण्डी  fear  गया  हैं  ।  में  सदन  पटल  पर

 एक  विवरण  रखता  हुं  जिस  में  वह  मात्रा
 श्री  सतीश  ह चन्द्र | अ  अधिकांशतया

 और  कलकत्ता  में  रहते  हैं  ।
 दिखाई  गई  है  जिस  के  लिये  कि  १

 १९५१  से  ३०  1 %S4R  तक  के  लिये

 रुई
 अनुज्ञप्तियां

 दी  गई  हें  ।

 WER  डा०  पी०  एस०  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  १७  ]  पूर्वी

 ज्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  अफ्रीका  के  अतिरिक्त  अन्य  देशों  के  मूल्यों

 पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  और  वे  समय  समय की  कृपा  करेंगे  :

 सन्  १९५२-५३  के  लिये  विदेशों  पर  घटते  बढ़ते  रहते  इसलिये  ये  रुई

 इंस  ag  किस  भाव  पर  खरीदी  गई  हैं  इस
 से  कितनी  रुई  खरीदी  गई

 सम्बन्ध  में  सरका  के  पास  कोई  जानकारी

 किन  देशों  से  रुई  खरीदी  गई  नहीं
 हैं  ।

 थी
 और

 भारतीय  रुपयों
 में

 प्रति
 गांठ  का

 मूल्य  क्या  था  ;
 BVO, RAE  गांठें  ।  दोष  के

 १९५२
 के  अन्त  तक  पहुंच  जाने  की

 ३०  १९५२  तक  कितनी
 आशा

 है  ।
 रुई  भारत  पहुंच  चुकी  है  और  शेष  के  कब  तक

 इस  cet  का  ठीक  ठीक  उत्तर

 क्या  आयात  की  हुई  इस  रुई  में
 देना  सम्भव नहीं  है

 मे  कुछ  फालतू  भी  बच  रहेगी  जिसे  कि  इस
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा

 ay  प्रयोग  नहीं  किया  और  यदि  जाता  है  ।  देखिये  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध

 तो  कितनी  ;  तथा  संख्या  2c]

 इन  सब  आयात  at  हुई  क़िस्मों
 डा०  पी०  एस०  मेरे  विचार

 में  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  कुल  आयात के  वर्तमान भाव  क्या  हैं  ?

 १.६  लाख  गांठ  का  हुआ  था  क्या  AS  १६.०

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  लाख  गांठ  तो  नहीं  है  ?

 to  कृष्णमाचारी )  :
 तथा  (a)

 में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ? x &  R-KQ

 श्री  eto  टी०  जी

 की  रुई  की  मौसम  १९५१  से
 ह
 श्रीमान

 ।  य  एक
 लाख  साठ  हंजार  गाँठ

 अगस्त  १९५२)  में  खरीदी  गई  रुई  की  ओर

 डा०  पी०  एस०  क्या  यह  सत्य
 संकेत  कर  रहे  हें

 ।
 यदि  यह  ठीक  है  तो  पूर्वी

 अफ्रीका  की  रुई  को  छोड़  कर  अन्य  विदेशी  @  कि  इस  वह  गत  कुछ  वर्षों  की  तुलना

 रई  के  क्रय  की  व्यवस्था  मिलें  सीधे  करती  हैं
 में  सब  से  अधिक  आयात  हुआ  हूँ  ?

 था  आयतों  के  द्वारा  की  जाती  है  ।  भारत  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  हो  सकता

 सरकार
 दवारा  ब्रिटेन  के  कपास  आयोग  श्रीमान  |
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 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  यदि  यह  ay  की  इस  तिमाही  में  निर्धारित

 सत्य  हूं  कि  इस  ay  का  लक्ष्य  १९४८-४९  १०  १९५२  को  समाप्त  होन  वाले  सप्ताह

 बर्ष  के  आयात  से  दुगना  था  तो  सरकार  ने  में  प्रचलित  मूल्यों  के  आधार  पर  निश्चित

 किन  कारणों  से  इस  ay  गत  पांच  वर्षों  में  किया गया  है  ।

 सब  से  अधिक  मात्रा  में  आयात  किया
 ?

 डा०  पी०  एस०  क्या  इस

 श्री  टी०  टी०  माननीय  बात  का  निश्चय  करने  के  लिय  कोईਂ  कायें

 सदस्य  ने  जिस  काल्पनिक  आधार  पर  यह  वाही  की  जा  रही  हैं  कि  आगामी  वर्ष  के

 हैं  में  उसे  मानन  को  तेयार  नहीं  हूं  ।  लिये  कितनी  रुई  का  आयात  किया  जायगा  1

 डा०  पी०  एस०  देखा  :  श्रीमान  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  इस  समय

 यह  कोई  कल्पना  नहीं  यह  तो  प्रतिवेदन  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चय  करना  हमारे

 छपा  हुआ  है  ।
 लिय  कुछ  समय  से  पूर्व  होगा  ।

 श्री  टो०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  जेसा  कि

 श्री  एस०  जी०  श्रीमान
 ०७ मन  पहले  भी  किसी  अवसर  पर  कहा  था

 क्या  यह  सत्य  हे  कि  मिलों  को  केवल  सितम्बर
 आयात  का  स्थानीय  संभरण  से  प्राप्त

 होने  वाली  ३४.५  लाख  गांठों  पर  निरभर
 और  अक्तूबर इन  दो  महीनों  में  ही  अमेरिकन

 a
 |  |  रुई  खरीदनी  पड़ी  और  इस  नीति  के  कारण

 मिलों  को  बहुत  अधिक  घाटा  रहा
 ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  यह  तो
 श्री  दी०  टी ०  कृष्णमाचारी

 १९४८-४९  से  दुगुना  है  ।

 श्री  टी०  टी०  इस  में
 जसा  कि  में  न  प्रश्न  के  उत्तर  में  बतलाया

 अमरीकन रुई  खरीदने का  काम  मिलों  पर
 सन्देह  नहीं  कि  यह  गत  वर्षों  से  अधिक  हैं  ।

 ही  छोड़  दिया  जाता  &  और  इस  विषय  में
 आरम्भ  में  हम  न  बाहर  से  १६  लाख  गांठों

 किसी  को  बाधित  नहीं  किया  जाता  क्योंकि
 का  अनुमान  लगाया  था  ओर  अब  यह  स्थिति

 सरकार  उन  की  ओर  से  नहीं  खरीदती  t

 हैं  कि  हमें  केवल  १४  लाख  गांठें  ही  मिल  रही

 el  यदि  मेरे  माननीय  मित्र  मुझ  से  यह
 हो  सकता  है  कि  उन्होंने  ऐसे  समय  खरीदीं

 हो  जो  कि  उन  के  लिय  हितकर  न  हो  और  इस

 qed  हूं  कि  इसके  क्या  कारण  तो  में  यही
 कारण  उन्हें  घाटा  उठाना  पड़ा  हो  ।

 उत्तर  दे  सकता  हुं  fH  परिस्थितियों से
 श्री  एस०  जी०  पारिख  :  दो  मास  की

 बाधित  हो  कर  हम  न  एसा  किया  हैं  ।

 डा०  पी०  एस०  कपड़े  के
 समयावधि तो  थी  ही  1

 श्री  टी०  दी ०  कृष्णमाचारी  :  अमरीकन meat  का  पुनर्निर्धारण कहां  तक  इस  बात  के

 कारण  हुआ  हैं  क्योंकि  विदेशों  से  आयात  रुई  के  आयात  करने  के  लिये  दी  गई  अनज्ञप्तियों

 की  गई  रुई  इस  समय  कम  भावों  पर  बिक  को  दिसम्बर  १९५२  तक  के  लिय  बढ़ा  दिया

 रही  है  जब  कि  हमने  उस  का  बहुत
 अधिक  गया  हैं  और  सरकार  ने  कोई  समयावधि

 मलय  चकाया था  ?  निश्चित नहीं  की  है  ।

 श्री  टी०
 टी  ०  कृष्णमाचारी  :  यह  एक

 श्री  एन०  एस०  नायर  में

 एसी  जानकारी  है  जिसे  कि  मेरे  विचार  में
 यह  जान  सकता  हूँ  कि  दा

 मास

 पूवे  जो
 सी  सही विदेशी  रुई  के  समय  समय  पर  प्रचलित  विक्रय  बहुत  सा  सड़ी

 हुई  रुई  बम्बई  पहुंची  थी  उस
 मूल्यों  की  सूची  से  पता  लगाना  होगा  3  का  क्या  हुआ

 ?
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 श्री  to  टी०  कृष्णमाचारी  :  यदि  में  सामाजिक  कार्यों  के  पाठ्यक्रम  की  शिक्षा
 a

 a
 ?

 सदस्य  का  तात्पर्य  उस  अमरीकन  रुई  zg

 से  है  जो  कि  क्षतिग्रस्त  हो  गई  तो  उस  श्री  वी०  ato  इस  समय  कलकत्ता
 के  सम्बन्ध  में  भारतीय  आयातकों  के  दावों  विश्वविद्यालय  में  इस  की  दिक्षा  द  जाती

 सन्तोषजनक रूप  से  निबटाने  के  लिये
 है  ।

 चल  रही  है  |

 प्रस  पदाधिकारी
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  में

 जान  सकता  चूंकि  केंद्रीय  तथा  राज्य
 क

 E32  एस०  सी०
 कारों  के  श्रम  पदाधिकारियों  के  भ्र ति रिक्त

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 कौर  भी  किसी  व्यक्ति  को  वहां  अ्रध्ययत  करने

 सन्  १९५०-५१  १९५१०  की  aia है  ?

 '५२  में  fad  सरकारी  श्रम  पदाधिकारियों
 श्री  बी०  दीः०  मेरे  विचार  में

 सामाजिक  कार्यों  के  पाठयक्रम  की  प्रशिक्षा
 किन्तु  मुझे  पक्का  निचय  नहीं  है  ।

 गई
 श्री  एस०  सी०  में  जान

 सन्  १९५२-५३  में  कितनों  के

 दीक्षित  किये  जाने  का  विचार  है  ;
 सकता  हूं  कि  श्रम  पदाधिकारियों  की  भर्ती

 तथा  सेवा  की  शर्तें  (१९५१)  के
 नियमों

 क्या  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  को  कभी  कहां  तक  लागू  किया  गया  है
 ?

 श्री  बीवी
 गिरि

 सन्  १९४७  से  बाद  के  कितने

 मुझे  पूर्वे
 सूचना

 चाहिये
 प्रशिक्षित  पदाधिकारियों  को  at  और

 अध्ययन  के  लिये  विदेश  भेजा  गया
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  श्रीमान चय  क्या इस

 तथा
 का

 स
 के  fea

 किये  गये  हैं  कि  क्रम  से  कम  कुछ  एक  उम्मीदवार

 क्या  प्रशिक्षित सरकारी  श्रम  अनुसूचित  जातियों  के
 भी

 हों
 ?

 att  पुराने  पदों  पर  कार्य  करेंगे  अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।

 अथवा  उन  की  पद  वृद्धि  कर  दी  गई  है
 ?

 श्री  एस०  ato  सें

 श्रम  dat  ato  ato  :
 जान  सकता  हूं  कि  भारत के

 केन्द्र  तथा

 १६५०-५१  में  ३०  तथा  सन्  १६५१-५२  राज्यों  में  इस  समय  जितने  पदाधिकारी  दूँ

 xe  उन  सब  को  प्रशिक्षण देने  के  लिये  क्या

 )
 |  ह  कलकत्ता का  पाठ्यक्रम  पर्याप्त है  ? ३०

 जी  हां  t  श्री  dto  ato  में  इस  बात की

 पड़ताल  कर  रहा हूं  ।

 प्रशिक्षण  के  वे  ५  श्री  में  यह  जान

 पदों  पर  पुनः  कार्य  करते
 सकता  हुं  कि  भारत  सरकार  ने  इन

 किन्तु  समयानुसार  उन्नति  कर  के  उच्च  पद
 कारियों  के  प्रशिक्षण

 पर  कितना  व्यय  किया

 र  पहुंच  सकते  हैं  ।  a
 Q

 ?

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  श्रीमान क्या क्या  श्री  वी०  ato  प्रत्येक
 पदाधिकारी

 में  dere के  नाम  जान  सकता  हूं  जिन  पर  ४६२  रुपये  \
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 श्री  के०
 Fo

 बसु
 :

 में  जान  सकता  सन्  PEYo-Y  तथा  ReRLNR

 हूं  कि  इन  प्रशिक्षाथियों  के  लिये  न्यूनतम  में  कितने  सुनकर  के  बालों  का  किन  देशों

 न  अ्रहेतायें  क्या हे  ?  निर्यात किया  गया  था  ;
 ba  ~

 श्री  ato  ato  सामान्यतया  वे
 के  बाल  किन  राज्यों  से

 स्नातक  होने  चाहियें  श्र  उन्हें  इन  चीजों  के  इकट्ठ  किये  जाते  हैं  ;  तथा

 अध्ययन  में  रुचि  होनी  चाहिये  |
 इन  दो  वर्षों  में  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  हुई
 ?

 श्री  नम्बियार
 :

 में  यह  जान

 सकता हूं  कि  क्या  यू  प्रशिक्षित  पदाधिकारी
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 झपने  दैनिक  कार्यों  में  श्रमिक  संघों  के  :  जी  श्रीमान्  ।
 कारियों  द्वारा  अपना  हिताय  पालन  करते  हुए

 तथा  एक  विवरण सदन उन  के  सम्पकं  में  किस  ?

 पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  \9,

 श्री  ato  ato  गिरि  :  निस्सन्देह |  अनुबन्ध  संख्या  १९]

 श्री  एस०  ato  सामन्त :  MAM,  में  जान  मुख्यतया उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य

 सकता हुं  कि  इस  संस्था  को  पदाधिकारी भेजने
 प्रदेश से  ।

 के  लिये  क्या  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  भाग  के  अन्तर्गत  में

 का  कोई  mae  निश्चित है  ?  इतना  कौर  जोड़ना  चाहुंगा  कि  निर्यात  के  लियें

 श्री  [to  ato  कोई  अ्रम्यंश  निश्चित
 के  बालों  की  उत्तमता  पर  नियंत्रण

 नहीं है  ॥
 रखने  के  लिये  एक  योजना  खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्रालय  के  विचाराधीन हैं  जिस  का  कि
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  श्रीमान  एक

 इस  विषय  से  सम्बन्ध है  ।
 औचित्य  वी  हेतु  क्या  में  यह  जान  सकता  हूं

 कि  किस  आघार पर  मेरे  प्रश्न  को  पूछने की  श्री  एस०  सी०  सामन्त
 :

 हमें  जो  विवरण

 ara  नहीं  दी  गई  यह  था
 .  .  .  दिया  गया  है  उस  से  मुझे  ज्ञात  gat  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :
 भारत  से  सुनकर  के  बालों  के  नियत में  बड़ी

 शी  करता  से  वृद्धि  हुई  है  ।  श्री  में  यह  जान

 में  जानता  हूँ  कि  vet  क्या  था
 ।  यह

 सकता  हूं  कि  क्या  इसे  श्रेणीबद्ध  करने  तथा
 एक  सुझाव  था  अर  लोक  नीति  के  भ्र ति रिक्त

 इस  का  मानदण्ड  निश्चित  करने  के  प्रश्न  को

 न्य  कारणों  से  भी  इसे  पूछने  की  झ्राज्ञा  नहीं  area  ही  भारत  की  प्रमाप  संस्था  को

 दी  गई  ॥
 जाना  चाहिये ?

 सुअर के  बाल  श्री  यह  तो  कार्य  करने  के

 * 2¥ 33.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त
 लिये  एक  सुझाव है  जिस  पर  हम  विचार

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने
 ५१  ७,

 \

 की  कृपा  करेंगे
 श्री  एस०  सी०  इस

 क्या  अन्य  देशों  को  निर्यात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  इस  से  इतन

 किये  जाने  at  अधिक  विदेशी  धन  कमा  रहे  हैं  इन  सुनकर के

 प्रमाण  के  अनसार  श्रेणीबद्ध  किये  जातें  ट्
 a

 बालों
 को  आरम्भ में  इकट्ठा  करने  वाले

 ~ os
 ते  हैं  ;  को  क्या  प्रोत्साहन दिया  जा  रहा  है  ?
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 श्री  में  इकट्ठा  उसी  अवधि  में  नौकरी  के  लिये

 सहायता  लेने  के  निमित्त  पंजीबद्ध  किये  गयें

 व्यक्तियों की  कुल  संख्या  ; श्री  एस०  सी०  जो  इसे  इकट्ठा

 करते हें  ।  उपरोक्त  अवधि  में  सेवा  योजनालयों

 की  सहायता  जिन  व्यक्तियों  को  नौकरी  मिली की  हम  ने  उन्हें  ५  कार्य

 के  लिये  बिल्कुल  स्वतंत्र रहने  दिया  है  ।  उन  की  कुल  तथा

 थी  एस०  सो०  में  जानना  चाहता
 ऐसे  पंजीबद्ध  व्यक्तियों  की  कुल

 संख्या  जिन्हें  EAR  के  सन्त  तक  नौकरी
 हूं  कि  क्योंकि हम  इतने  अधिक  डालर  कमा

 रहे  हें  इसलिये  क्या  उन्हें  कोई  प्रोत्साहन  दिया  के  लिये  कोई  सहायता  नहीं  दी  जा  सकी
 ?

 जानें  वाला  है  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  इस  श्रम  मंत्री  ato  वी०

 विषय  में  कोई  विचार  नहीं  हें  ?

 (#)  Fj198,\9 & g  ।
 अध्यक्ष

 महोदय
 :  वह  तक॑  में  जा  रहे  हैं  ।

 PRR Low  |
 वह  क्या  जानकारी चाहते  हें  ?

 ०५,६२३  |

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त :  हम  इतने  अधिक

 डालर  कमा  रहे  हें  ।  केन्द्रीय  सरकार  का
 (7)  €,४७,४पर्द  |

 में  इतना  श्र  बता  दूं  कि  जब  कोई
 सो

 प्रार्थी  सम्बद्ध  योजनालयों को  नियत  अवधि

 wera  :  aft,  पार  +  की  समाप्ति  पर  यह  सूचित  नहीं  करता  कि

 उसे  नौकरी  के  लिये  सहायता  की  झ्रावश्यकता
 बह  या  तो  कार्य  करने  के  लिये  सुझाव  दे  रहे

 हैं  अथवा  तर्क  कर  रहे  हैं  ।  होगी तो  सेवा  योजनालय में  उस  का

 करण  समाप्त हो  जाता  है  ।  यह  wales श्री एस०  ato  क्या  आरम्भिक

 उत्पादकों  कोਂ  कोई  सहायता  दी  जाती  है  ?  रहता  दो  मास  की  होती  है  ।  जिन्हें  अब  भी

 नौकरी के  fat  सहायता  की  झ्रावश्यकता

 श्री  करमरकर  :  प्रारम्भिक उत्पादकों
 होती  हैं  उन  के  पते  शादी  चालू  पंजिका

 |.)
 को  या  सुधारों  को  ही  ?  में  माननीय  सदस्य  के  में  रखे  जाते  हैं  ।

 सुझाव  को  समझ  नहीं  सका  हूं  ।

 मार्चे  rey;  के  प्रीत  में  चालू  पंजिका  में
 अध्यक्ष  वह  यह  जानना

 eel
 पंजीबद्ध  प्राणियों  की  संख्या  ३,४१,४२०

 क
 क्या  कोई  सहायता  देने  का  इरादा

 थी  |  मार्चे  १९४२  के  अन्त  में  २०,९३२
 है

 ?

 रिक्तियों की  पूर्ति  के  लिये  जो  प्रार्थना  पत्र
 श्री

 जी  श्रीमान्  दिये गये  थे  उन  के  परिणाम  ज्ञात  न  होने के

 सेवा  भोजनालय  कारण  उन्हें  भाग  के  उत्तर  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  गया  हैं  ।
 कै  १४३५.  डा०  राम  qua  fag:  कया

 श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  डा०
 राम  सुभग  fag:  में  जान

 सन्  १९५१-५२  में  भारत  के
 सकता हूं  कि

 PEYI-KR  में  सेवा  योजनालयों

 सेवा  योजनालयों  को  अधिसूचित  रिक्तियों  की  द्वारा  प्राप्त  की  गई  सेवायें  PEVE-Yo  में

 कुल  संख्या  ;  प्राप्त  की  गई  सेवाशर्तों  की  तुलना  इन  दो
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 वर्षों
 में  पंजीबद्ध  किये  गये  व्यक्तियों  की  कुल  श्री

 में  जान  सकता

 संख्या
 के

 सम्बन्ध
 में  कैसी  निकलती हूँ  ?  हूं  कि  किसी  पंजीबद्ध  व्यक्ति  को  नौकरी  प्राप्त

 करने के  fat  औसतन  कितने  समय  तक
 ato  ato  मेरे  पास  यहां

 प्रतीक्षा करनी  पड़ती  है  ?
 यह  जानकारी  नहीं  किन्तु  में

 यह जानकारी
 श्री  ato  ato  दो  मास  ।

 सदन  पटल  पर  रख  दूंगा  ।

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :  में डा०

 राम  सुलग  fag:  क्या  मैं

 ऐसे  कामों  की  श्रेणियों  को  जान  सकता  हूं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  बात  को  करने के

 जिन के  लिये  कर्मचारी  प्राप्त करने  के  निमित्त
 लिये  कोई

 कार्यवाही
 की  गई  है  प्रिया

 करने
 का

 इरादा  कि  जिन  व्यक्तियों को  नौकरी  न
 सेवा  योजनालयों  से  बहुत  अधिक  मांग  की  गई

 किन्तु  जिन  के  लिये  कर्मचारी कम  मिलें ?  मिल  सके  उन्हें  वह  नौकरी  करने  के  योग्य  बना

 दिया  जाये  जिस  की  कि  मांग हो  ?
 श्री  विष  वी ०  बहुत  अधिक  मांग

 तोहे ही  ।  श्री  वी०वी०  जी  श्रीमान्  \

 श्री  के०  var  अवधि  में  बाबू  रामनारायण सिंह  :  में  जान

 सेवा  भोजनालयों  में  पंजीबद्ध  किये  गये  प्रा  जियों  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में

 की  कुल  संख्या
 में

 स्त्रियां  किस  अनुपात  से  कोई  परिपत्र जारी  किया हैं  कि  केवल

 ह्
 ? a

 उन्हीं  व्यक्तियों  को  सरकारी  कार्यालयों  में

 म
 ~

 श्री  वी  ato  मेरे  पास  यह
 नौकरी  मिलेगी  जो  योजनालयों

 पंजीबद्ध  होंगे  ॥
 कारी  नहीं  है  ।

 श्री  वीर स्वामी  :  यह
 श्री  ato  ato  इस  प्रकार  का  कोई

 में  NS  परिपत्र नहीं  है  ।

 जान  सकता  हुं  कि  क्या  सेवा  योजनालयों  के

 अखबारी  कागज़
 काम  को  ea  में  रखते  हुए  इस  का  बनें

 a

 रहना  न्याय  संगत  है
 ?  *

 १२३६.  श्री  पी०  एन०

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने
 श्री वी०  वी०  गिरी  श्रीमान् ।

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  भारत
 श्री

 में  जान  सकता  को  अब  भी  झ्रख़बारी काग़ज़  की  बड़ी

 हूं  कि  कया  ये  सेवा  योजनालय  उस  शभ्रौद्योगिक  wa है  ?

 क्षेत्र  को  भी  कर्मचारी भेजते  हैं  जहां  हड़ताल  कौन से  मुख्य  मुख्य  देवा  नियमित
 हो  रही  हो  ?

 रूप से  अखबारी काग़ज़  दे  रहे  हें  ?

 श्री  dio  ato  में  ऐसा  नहीं  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (ait
 समझता |  यह  नो  वैध  हड़ताल  होती  है

 ।
 जी  श्रीमान  ।

 शी  के  ०
 के

 ०
 श्रीमान्  में  जान  सकता  हूं

 कि  सरकार ने  इन  प्रतिष्ठानों पर  कुल  कितना  जापान तथा  नारें

 व्यय  किया  है  ?

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :
 क्या  यह

 श्री  वी०  ato  मूझे  पूर्वसूचना

 चाहिये  सुधर  गई  है  और  सरकार  पृष्ठों  की  संख्या
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 श्री  टी०  cto  कृष्णमाचारी  :  जी
 तथा  मूल्य  पर  से  नियंत्रण कब  हटाने  जा

 रही है  ?
 सरकार  को  विदित  है  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  में  पुछ  सकता

 डी०  टी ०  कृष्णमाचारी )  :  पृष्ठों  की  संख्या  तथा  हूं  कि  सरकार  हमें  अखबारी

 कागज  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  भारत मूल्य पर  «नियंत्रण  भारत  तथा  पूर्वी  समाचारपत्र

 संस्था की प्रार्थना की  प्रार्थना  पर  जारी  किया  गया  था  के  आत्म-निभने  होने  के  भविष्य  के  बारे

 जिस  में  कि  देश  के  सभी  बड़े  बड़े  में  कुछ  निश्चित  रूप  से  बतला  सकती हैं
 ?

 त्रों के  प्रतिनिधि हैं  ।  जब  तक  वें  पृष्ठों  की  श्री  टी०  टो ०  कृष्णमाचारी  :  मुझे
 सख्या  तथा  मूल्य  पर  नियंत्रण  हटाने  के  भय  है  हम  कुछ  निश्चित  रूप  से  नहीं  बतला

 सहमत  नहीं  हो  जाते  सरकार  एक  पक्षीय  सकते  |

 रूप  से  कुछ  न  कर  सकेगी  ।  किन्तु  हम  उन  से
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  गत

 बात  पर  विचार  करने  के  लिये  पत्र  व्यवहार
 सप्ताह  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  गया  था  ।

 रहे  हें  कि  क्योंकि  समाचारपत्रों  के  काग़ज़

 श्री  ato  शिवा  राव  भारत  तथा  पूर्वी की  स्थिति  aa  पहिले  से  भ्रच्छी  हो  गई  है

 इसलिये  क्या  वे  अब  भी  नियंत्रण  area  समाचार  पत्र  संस्था  की  प्रियंका  को  छोड़

 कर  जो  कि  एक  मत  से  नहीं  की  गई
 लागू  रखवाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  पी०  एन०  राजाभोज में  जान  सकता
 इस  समय  देश  में  अखबारी  कागज  की  स्थिति

 अधिकਂ  अच्छा  हो  गई  ह  इस  बात  को  देखते  हुए
 हूं  कि  भारत  को  कुल

 feat  अख़बारी

 मेरे  माननीय  मित्र अब  भी  पृष्ठों  की  संख्या  तथा
 काग़ज़ की  श्रावव्यकता  होती है  ?

 मूल्य  पर  नियंत्रण  जारी  रखनी  आवश्यक

 श्री  कर मर क्र  :  इस  समय  लगभग

 टन  की  |  श्री  टी०  टी०  सदन  को

 अध्यक्ष  मेरे  विचार से  यह  ज्ञात  होगा  कि  पृष्ठों  की  संख्या  तथा  मूल्य

 झन  पुछा  गया  था  कौर  इस  का  उत्तर  दे  निर्धारित  करने  के  लिये  छोटे  छोटे  समाचार

 दिया गया  था  I  पत्रों  के  वर्गों  ने  प्रार्थना की  थी  |  यह  तो  स्पष्ट

 हैं  कि  बड़े  बड़े  समाचारपत्रों के  वर्ग  को
 श्री  पी०  एन०  में  जान  सकता  हूं

 कि  क्या  भारत में  इस  के  बनाने  के  लिये  क्या
 यह  पसन्द  नहीं  था  कौर

 इसलिये
 भारत  तथा

 sara  किये  जा  रहेहें  ?  पूर्वी  समाचार  पत्र  संस्था  के  इस  निर्णय  के  सम्बन्ध

 में  एकमत  नहीं  हो  सका  था  ।  किन्तु  प्रत्यक्ष
 "  अध्यक्ष  मेरे  विचार से  गत

 बहुसंख्या  ने  इस  सुविधा  के  लिये  सरकार  से

 सप्ताह  या  इस
 से

 पूर्वे  इस  की  उत्तर  दे  दिया  गया  प्रार्थना की  थी  ।  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध
 था |  इस  का  विस्तार से  उत्तर  दे  दिया  गया

 था  |  है  यह  उस  के  विश्वास  का  प्रश्न  नहीं  यह  तो

 इस  बात  पर  fray  है  कि  छोटे  छोटे

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी
 क्या  सरकार  को  समाचार  पत्रों

 को  कसि  से  लाभ  होता  है

 यह  विदित  हैं  कि  प्रभी  हाल  ही  में  रूस  से  काफी  क्योंकि
 वे  यह  अनुभव  करते  हें  कि  इस  से  उन्हें

 मात्रा  में  अख़बारी  कागज़  यहां  था  सहायता मिलती  है  ।  जैसा  कि  में  ने  बतलाया

 रूसियों  ने  यह  arated  दिया  था  कि  इस  विषय पर  पुनः  विचार  किया जा  रहा  है  ।

 सरकार  उपयुक्त  समय  पर  उचित
 वे  किसी  भी  मात्रा  में  बहुत  ही  उपयुक्त  मूल्यों

 qt  अखबारी  काग़ज़  देने  को  तैयार  हैं  ?  दी  करेगी ।
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 चाय  उत्पादन  श्री  सन्  ReXo
 war

 *
 १४३७.  श्री  एल०  एन०  SEXY  में  चाय  का  इस  प्रकार  निर्यात

 सन्  ReXo  ४५३०  लाख  पौण्ड  ;  १९४५१. क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि
 में  ४४३०  लाख  पौंड  ।

 पूर्वी  ईरान  श्री  भगवत  में  यह  जान  सकताः

 तथा  मलाया  जेसे  देशों  में  चाय  का  उत्पादन  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  भारतीय

 तेजी  से  बढ़  गया  है  ?  उद्योग  पहिले  ही  आस्ट्रेलिया  तथा  न्यूजीलैण्ड

 यदि  तो  क्या  सरकार  को
 की  मण्डियों  को  खो  चुका है

 ?

 इस  कारण  इस  वर्ष  fara  के  बाज़ार  में  हमारी  श्री  करमरकर  ;  qe  सत्य  नहीं  है  b

 चाय  के  लिये  किसी  प्रतिद्वन्द्विता की  भ्राशंका  श्री  भगवत  यह  सत्य  है  ।

 है  ?
 श्री  बेंकटारमन  में  पूछ  सकता  हूं  कि

 यदि  तो  सरकार  का  इस  विषय
 ये  देश  श्रन्तर्राष्ट्रीय चाय  करार  के  सदस्य

 में  कौन  से  पग  उठाने  का  विचार  है
 ?

 नहीं  है  कौर  इसलिये  इन्हें  चाय  की  खेती

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  क्षेत्रफल  बढ़ाने  की  स्वच्छन्दता है  जब  कि

 :  जिन  देशों  का  उल्लेख  भारत  पर  चाय  को  खेती  क  क्षेत्रफल  बढ़ाने

 किया  गया  है  उन  में  चाय  के  उत्पादन  में  के  विषय  में  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  ?

 कुछ  वृद्धि हुई  है  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Sto  टी  ०.

 कुछ  हद  तक  ।  कृष्णमाचारी )  :  मेरे  विचार  से  भारतीय  चाय

 नियंत्रण  समिति  का  सदस्य  होने  के
 इस  समय  हमारे  चाय  उद्योग  के

 माननीय  सदस्य  स्वयं यह  जानते  हें  कि
 समक्ष  जो  कठिनाइयां  हें  उन  की  एक  विशेष

 ही  स्थिति है  ।

 समिति  द्वारा  जांच
 की  जा

 रही
 श्री  ARITA,

 :  में  प्रभी  दूसरा
 श्री  एल०  एन०  क्या  सरकार  को

 पूछने जा  रहा  हूं  ।  में  यह  पूछ  सकता हूं  किः
 यह  विदित  हैं  कि  झ्र भी  हाल  में  प्रासाद  के  चाय

 उद्योग  को  भयानक  श्रम  संकट  का  सामना
 क्या  पूर्वी  श्रमिक  तथा  अरन्य  देशों  से

 हुई  प्रतिद्वन्द्विता  को  देखते  हुए  भारत

 करना  पड़ा  हे  क्योंकि  वहां  के  श्रमिकों  को
 सरकार  का  अन्तर्राष्ट्रीय  करार  का  पुनरीक्षण

 नियंत्रित  मूल्य  पर  खाद्यान्न  नहीं  मिलता
 ?

 करने  का  कोई  विचार  हैँ
 ?

 श्री  कर मरकर  :  इस  कठिनाई  के  विशेष  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  सरकार

 कारण  के  अतिरिक्त  सरकार  इस  बात  को  भी  इस  बात  का  निरन्तर  ध्यान  रखता  है  कि

 अनुभव  करती  है
 कि

 सम्पूर्ण  चाय  उद्योग  ही  हमें  इस  श्रन्तर्राष्ट्रीय  करार  का  भागीदार

 कठिनाई  में  है  और  इसलिये  उस  ने  दो
 होने  से  कहां  तक  लाभ  होता  हैं  ।  इस  समस्या

 कारियों को  इस  की  छान  बीन  करने  के  लिये
 के  कई  पहलू  हे  प्रौढ़  उन  का  सदा  अ्रध्यथन

 भेजा  है  प्रो  हमें  शीघ्र  ही  उन  का  प्रतिवेदन  किया  जाता  रहता  है  ।

 प्राप्त  होने  की  हूँ  ।
 श्री  बंकटारमन् : क्या यह सत्य नहीं :  क्या  यह  सत्य  नहीं

 श्री  uso  एन०  कया  में  यह  जान  है  कि  इस  देश  में  कई  एकड़  भूमि  ऐसी  है

 सकता हूं  कि
 १९५१  में  तथा  PERN  के  प्रथम  जिस  में  चाय  की  खेती  जा  सकती  है  ग्रोवर

 भाग  में  चाय  के  निर्यात  से  कितना  विदेशी  धन  इस  करार  के  कारण  ही  हम  अपना

 प्राप्त  हुआ
 ?
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 श्री  कर मरकर  :  सत्य  तो  यह  हैं  कि  यह  क्या  वे  अब  भी  पूर्वी  पाकिस्तान

 एक  विस्तृत  प्रश्न  तथा  उत्तर  का  विषय  था
 वापिस  लौट  रहे  तथा

 झर  मुझे  ऐसा  aes कि
 मेंने  उस  समय  क्या  झ्तुज्ञापन्र  प्रणाली  से

 यह  कहा  था  कि  इस  अन्तर्राष्ट्रीय करार  के
 उन  की  वापसी पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा ?

 भारत  के  लिये  जितना कि  माननीय
 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  सतीश

 सदस्य  समझते  हें  उस  से  कुछ  कम  हद  तक

 क्षेत्रफल  बढ़ाना  सम्भव  है  झर  किसान  को  भी  “२4३: १४  :  ठीक  ठीक  झांकने  बताना

 कठिन है  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  दिसम्बर

 उस  हद  तक  खेती
 की  भूमि  का  क्षेत्रफल

 बढ़ाने  की  छट  है  ।
 १६५०  में  जो  जनगणना  की  थी  उस  से  यह

 पता  चलता हैं  कि  पूर्वी  बंगाल  से  २३,०  7 oo

 विस्थापित  व्यक्ति  पश्चिमी  बंगाल  ७ श्री  :  कया यह  सत्य  नहीं  हैं

 कि  प्रतिवर्ष  क्षेत्रफल में  केवल  १  प्रतिशत की

 १  १९४५१  १९  REXR वृद्धि  की  जा  सकती  है
 ?

 तक  दोनों  ait  झ्रावागमन  जारी  रहा  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मेरे  विचार  में  हम

 केवल  रेल  से  खाने  जाने  वालों  का  अभिलेख

 तके  कर  रहे  हें  ।
 रखा  गया  है  जिस  में  करने  वाले

 चोरी  छिपे  माल  लाने  ले  जाने  वाले श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :
 में  यह  जान

 सकता  हूं  कि  क्या  भारत  में  मिश्रण  के
 कारखाने  सभी  प्रकार  के  यात्री  सम्मिलित  हैं  1  इस

 के  ५ झांकड़े इस इस  प्रकार हें  : यदि  तो  क्या  उन  का  प्रबन्ध  स्वयं

 भारतीय  करते  हे  तथा  भारतीय  ही  उन  के  पूर्वी  बंगाल  से  पश्चिमी  बंगाल

 स्वामी  हें  ?  R284, CCS
 वाले  हिन्दू

 श्री  कर मरकर
 :

 उन  में  से  कुछ  भारतीय
 पश्चिमी  बंगाल  से  बंगाल  जाने

 RV, C9, KER.

 इस  प्रकार  इन  आंकड़ों  के  अनुसार afl  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  क्या  उन

 के  स्वामी  भारतीय हैं  तथा  उन  का  प्रबन्ध
 १  १९४१  से  २४  PEXR  तक

 कुल  COLE eR ACE  हिन्दुओं  का  पश्चिमी  बंगाल
 भी  भारतीय ही  करते  हें  ?.

 से  पूर्वी  बंगाल  में
 झ्रागमन  हुमा ।  यदि

 श्री  कर मरकर  :  उन  में  से  कुछ  हैं  |  इस  संख्या  को  दिसम्बर  REYo  की

 जनगणना  के  अ्रांकड़े  में  से  घटा  दिया  जाये

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  प्रतिजन  तो  पूर्वी  बंगाल  से  विस्थापित  पश्चिमी  बंगाल

 *
 १४४०.  डा०  राम  सुलग  क्या  में  कराने  वाले  व्यक्तियों को  संख्या  २०,०  RCRE

 प्रधान  मंत्री कृपा  कर  के  १६  FERR  को  रह  जाती है  ।

 पूछें  गये  मेरे  तारांकित  wet  संख्या  १  के
 इन  झ्रांकड़ों  में  सीमान्त  का  आगमन

 एक  प्रतिपूरक  को
 निर्देश  कर  के  यह

 सम्मिलित  नही ंहैं  ।  यह  भी  स्मरण  रखना
 बतलाने की  कृपा  करेंगे

 चाहियें  कि  बंगाली  हिन्दू  तथा  बंगाली  मुसलमान

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  प्रतिजन  करने  में  भेद  करना  सदा  सरल  नहीं  होता  है  क्योंकि
 की  सं uy  रागा या  जो  भी  भारत वालें  उन  लोगों

 ~  a
 जि  वे  एक  जैसे  लगते  हूं  और  एक  जैसे  कपड़े

 पहनते  हें  तथा  एक  ही  भाषा  बोलते  हैं  ।
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 wa  राज्यों  ने  अपने  भ्र पने  क्षेत्र  में  आने  मोटे  तौर  पर
 कहा

 जाय  AT  Fo

 वाले  पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापित  व्यक्तियों  दत |

 के  जो  झांकने  भेजे  वे  इस  प्रकार  हैं  डगण  wa  सिंह  में

 श्रीराम  R,V¥ ARG  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 त्रिपुरा  २२,९५०  करार हो  गया  है  कि  भारत तथा  पाकिस्तान  के

 बिहार  ैं  रे  मध्य  यात्रा  के  लिये  यह  पारपत्र  प्रणाली

 किस  तिथि  से  लागू  होगी  ?
 इस  प्रकार  पूर्वी  बंगाल  से  विस्थापित

 पश्चिमी  त्रिपुरा  तथा  बिहार  श्री  जवाहरलाल  यी  नही ं।

 में  २६  मई  PEXR  तक  ५  वाले  व्यक्तियों  किन्तु  सितम्बर  में  किसी  दिन  से

 की  कुल  संख्याਂ  का  २५,५०,०००  से  कुछ  लागू  होगी  |

 अधिक  अ्रनमान ह  जाता  है  |  डा०  राम  qua  fag:  में  यह

 पूर्वी  पाकिस्तान से  पश्चिमी  बंगाल  जान  सकता  हूं  कि  कया  दोनों  देशों  के  मध्य

 पश्चिमी  बंगाल  से  पूर्वी  पाकिस्तान  में  पारपत्र  विनियम  एक  समान  ही  होंगे  ?

 दोनों  आवागमन  अरब भी  जारी  है  ।  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जी  यदि

 हाल  ही  में  पूर्वी  पाकिस्तान
 से

 अधिकाधिक  वे  किसी  करार  के  परिणामस्वरूप  तय  होंगे

 विपत्तिग्रस्त  लोग  पश्चिमी  बंगाल  तथा  तो
 उन  में  बहुंत  अ्रघधिक  समानता  होगी ।

 में भ्रा रहे  इस  का  कारण  वहां  श्री  टी०  के ०  चौधरी :  श्रीमान्  ,  में  यह
 अर्थिक  अ्रवस्था  का  कौर  अधिक  खराब  हो

 जान  सकता  हूं  कि  कया  हवाल  में  पूर्वी  पाकिस्तान
 जाना  हैं  ।

 से  पश्चिमी  बंगाल  को  शरणार्थियों के  प्राचीन

 पारपत्र  प्रणाली  के  अन्तर्गत  दी  में  वुद्धि हुई  है  ?

 जाने  सुविधाओं के  सम्बन्ध  में  sit  अध्यक्ष  महोदय :  वह  हाल  के  आगमन

 पाकिस्तान  से  चर्चो  चल  रही  है  ।  भारत

 सरकार  का  यह  पूरा  इरादा  &  कि  पारपत्र

 के
 सम्बन्ध  में  पूछ  रहे हैं  ।

 की  सुविधाओं को  इस  प्रकार  लागू  किया
 जाये  जवाहरलाल  iad

 जिस  से  कि  अप्रैल  १९४५०  के  दिल्ली  समझौते  मई के
 अन्त

 तक  के  हें  ।  मुझे  शेष  के  सम्बन्ध

 के  भ्रन्तर्गत  ब्र जन  करने  वालों  को  दिये  गयें  में  ज्ञात नहीं  है  कूछ  लोग  भराये

 अधिकारों  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रभाव  न  हैं  ate  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  ये  एक  नये  प्रकार

 पड़े  |  उन्हें  ज्ञात  हुआ है  पाकिस्तान  सरकार
 के  ही  दार णा र्थी  हैं  अ्र्थात् च्  अ्रत्यधिक

 का  भी  यही  इरादा  है  ।  ग्रस्त  लोग  हैं
 ।

 सत्य  तो  यह  है  कि  बहुत से

 डा०  राम  gan  प्रदान  के  भाग  भिखारी  aa  हें  प्रौर  यदि  में  यह  कहूं  कि

 दोनों  ही  प्रकार  के  भिखारी--हिन्दी  भिखारी

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  में  यह  जान  भी  कौर  मुस्लिम  भिखारी  at——ate  मुझे
 सकता  हूं  कि  पारपत्र  प्रणाली  जारी  करने

 के  सम्बन्ध  में  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  मध्य
 ज्ञात  य  है  कि  कलकत्ता  में  उदाहरण  के  लिये

 सियालदह  स्टेशन  पर  बहुत  से  लोग  इकट्
 चल  रही  बातचीत  में  किस  अंश  तक  प्रगति

 हो  गये  हूं  शौर  इस  समय  हमारे  सामने  उन  की

 हुई  है
 ?

 देख  भाल  करने  तथा  उन  की  सहायता  करने

 प्रधान  मंत्री  (att  जवाहरलाल  :  का  प्रयत्न  करने  की  एक  समस्या  उत्पन्न  हो

 वंश  को  मापना  तो  कठिन  किन्तु  यदि  गई  है  ।
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 श्री  एन०  सी ०  चटर्जी :  व्या  प्रधान  मंत्री  स्टेशन  पर  बहुत  से  शरणार्थी  इकट्ठ  हो  गयें  हैं

 सदन  को  यह  बतलायेंगे  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  शर
 में  स्वयं  उस  स्थान

 को
 देख  पाया  हुं

 ?

 लोग  पारपत्र  प्रणाली  के  जारी  करने  के  कारण
 अध्यक्ष  महोदय :  उन्हों  ने  प्रभी  बताया

 केवल  भारत  लौट  प्रा  के  लिये  परिसम्पत्
 कि  वहां  बहुत  से  दारणार्थी  हैं  ।

 तथा  सम्पत्तियों को  बेचने  के  लिये  ही  पूर्वी

 बंगाल  पूर्वी  पाकिस्तान  रहे  हें
 ?

 att  के  ०  के०  माननीय  प्रधान  मंत्री

 श्री  जवाहरलाल  जहां  तक  में  ने  जो  यह  उत्तर  दिया  है  कि  पाकिस्तान  में

 अधिक  अवस्था  बहुत  खराब  है  प्रौढ़  इसलिये समझता हूं  मेरे  विचार  में  इस  पारपत्र

 प्रणाली  के  प्रश्न  में  इधर  या  उधर  प्रतिजन  लोग  वहां  से  चले  रहे  हें  इस  को  ध्यान  में

 पर  कोई  अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  ते हुए हुए  क्या  हम  यह  मान  लें  कि  यहां  की

 आधिक  झ्र वस् था  पाकिस्तान «  से  भी  अधिक
 कां दात या  इस  पर  प्राथमिक  कारणों  का  ही

 प्रभाव  पड़ा  हैं
 |  खराब  है  क्योंकि  भारत  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 लोग  पाकिस्तान जा  रहे  हें  । श्री To  सी०  क्या  सरकार  ने  पूर्वी

 बंगाल
 से  में  इस  नई  वृद्धि  के  कारणों  के  अध्यक्ष  शान्ति  ॥

 सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  है  ?
 यह  तो  एक  प्रकार  का  सा  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  इस  we

 में

 इस  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  सत्य  तो  यह  है  कि
 श्री  एन०  सो०  चटर्जी  :  भारत  में

 जियों  की  संख्या  का  अनुमान  लगाते  समय
 मेरे पास  गत  दो  सप्ताहों के  wine  नहीं

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  के  जनगणना
 दोष  से  यह  देखा  जा  सकता  हू  कि  भ्रमित  लोग  bad

 के  तथा  पाकिस्तान  के  बनने  के  समय

 पूर्वी  बंगाल  जा  रहे  यह  सत्य  हैं  कष्ट
 उस  की  जनसंख्या के  आरम्भ के  झ्रांकड़ों  को

 के  कारण  भी  पूर्वी  बंगाल  से  चले  रहे  हैं  ।

 दोनों  site  ही  आवागमन हो  रहा  है  और
 ध्यान  में  रख  लिया  है  जिस  के  भ्रनुसार

 मोटे  तौर  पर  यह  €२  लाख  तथा  १  करोड़

 जेसा  कि
 में  ने  कहा इस  के  बहुत से  कारण  शर  ३०  लाख  के  बीच  का  नीति  होगा  ?

 हें  किन्तु  इस  का  तात्कालिक नया  कारण

 पूर्वी  बंगाल  की  श्रमिक  अवस्था  का  खराब हो  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  कोई  पक्के

 जाना  प्रतीत होता  है  ।  परिणाम  निकालना  कठिन  है  ।  मेरे  विचार  में

 श्री ए०
 ato

 क्या  यह  केवल
 wT  एक  बार  इन  आंकड़ों  की  झ्रोर  मेरा  ध्यान

 अवस्था  के  खराब  हो  जाने  के  कारण  ठ्झ्रा ह्
 दिलाया  गया  था  किन्तु  इन  से  कुछ  परिणाम

 निकालने  से  पहले  हमें  उन  की  पूर्णतया  पड़ताल रुसवा  सामाजिक  we  राजनैतिक  श्रवस्थायें

 भी  इस  के  कारण  हूँ  ?  करनी  होगी  ।

 श्री  जवाहरलाल  माननीय  सदस्य  श्री  एच०  एन०  क्या  सरकार  को

 जानते  हैं  कि  जिन  शक्तियों की  वह
 पूर्वी  पाकिस्तान  स्थित  अपने  अभिकरणों  द्वारा

 संकेत  कर  रहे  हें  वे  सदा  ही  वहां  कार्य  करती  अथवा  अन्य  स्रोतों  से  पारपत्र  प्रणाली  को  जारी

 हैं  ।
 करने  से  पूर्वी  पाकिस्तान  के  अल्पसंख्यक

 श्री  मेघनाद  साहा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  समुदायों  के  मन  में  किसी  प्रकार  का  कोई  भय

 का  ध्यान  समाचारपत्रों  के  इन  समाचारों
 उत्पन्न  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  मिली
 ह्

 ?
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  वहां  क्योंकि  चर्चा  अभी  चल
 है

 समुदायों के  मन  में  विभिन्न कारणों  से  सदा  ही  इसलिए  सरकार  को  खेद  है  कि  वह  इस  सम्बंध

 भय  रहा है  ।  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  में  विस्तृत  विवरण  बतलाने  में  असमर्थ  है  ।

 यह  जानना  चाहते  हें  कि  उन्हें  उस  के  अ्रतिरिक्त

 कौर  कोई  भय  तो  नहीं  हो  गया  है  ।  जी
 श्री ए०  सी०  में  जान  सकता  हूं

 कि  क्या  पारपत्र के  विभिन्न  प्रकारों-के  सम्बंध
 यह  तो  सत्य  है  कि  पारपत्र  प्रणाली को  जारी

 में  कोई  सुझाव  दिया  है
 ?

 करने
 के

 प्रस्ताव
 का  पूर्वी  बंगाल  या

 पश्चिमी  बंगाल  दोनों  ही  के  अल्पसंख्यकों
 श्री  जवाहरलाल  सब  से  पहली

 बात  तो  यह  है  कि  जिस  के  पास  अन्तर्राष्ट्रीय
 ने  स्वागत  नहीं  किया  था  ।  किन्तु  में  यह  नहीं

 समझता  कि  हाल  की  घटनाओं  में  इस  बात  का
 पारपत्र  हो  वह  इसका  प्रयोग  कर  सकता  है  ।

 कोई  बहुत  अधिक  महत्व  रहा  है  प्रौर  वास्तव  में
 कितु  इस  के  अतिरिक्त  कुछ  अधिक  सीधे

 सादे  पारपत्र  बनाने  का  विचार  है--जो  कि पारपत्र  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  जो

 करार  हुए  हें  उन  में  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  बंगाल  में  बहुत  अधिक  खर्चीले  तथा  पेचीदा  न  हों  ।

 थे  पारपत्र  एक  जैसे  होंगे  ।  वे  एक  यात्रा  के
 काफी  सरलता  से  यात्रा  करने  की  सुविधाओं

 fea या  अनेक  यात्राओं के  लिये  हो  सकते  हैं की  व्यवस्था है  ।

 अथवा  कुछ  ऐसे  भी  हो  सकते  हैं  जिन  के  लिये

 अध्यक्ष  हम  प्रबल  +: ह-1. ह
 किसीਂ  द्रष्टांक  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 को  लेते हें  ।

 श्री  Yo  सो०  कया  ऐसा  कोई
 पारपत्र  जारी  करन  के  सम्बन्ध  में

 कराची  सम्मेलन  दिया  गया  है  कि  दोनों  राज्यों  को  जन

 संख्या के  विभिन्न  वर्गों  पर  विभिन्न  प्रकार
 FRYER.  श्री ए०

 सी ०
 क्या  प्रधान

 के  पारपत्र लागू  होंगे  ?
 मंत्री  यह  बतलाने  कृपा  की  करेंगे

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  पारपत्र

 क्या  भारत  तथा  पाकिस्तान के

 मध्य  पारपत्र  जारी  करने  के  सम्बंध में
 विभिन्न  प्रकार  के  नहीं  होंगे  ।  कितु  पारियों

 में  विभिन्न  प्रकार  की
 प्रविष्टियां  होंगी 1

 हुए  हाल  के  कराची  सम्मेलन के  कोई  निश्चित
 इस  का  अथ॑  यह  कि  पूर्वी  महाखंड  में

 परिणाम  निकले  हैं  ;

 अर्थात्  एक  ओर  तो  पूर्वी  पाकिस्तान  में  तथा

 क्या  इस  विषय  में  दल्ली  अथवा  दूसरी  ओर  आसाम

 कहीं  अन्यत्र  एक  और  सम्मेलन  करने  का  कोई  और  त्रिपुरा  में  आने  जाने  को  बहुत  अधिक
 wea हैं  ;  तथा

 सुविधायें  होंगी  ।  सब  से  पहले  तो  सीमान्त

 कौन  कौन सी  बातों  पर  कोई  के  दोनों  ओर  रहनें  वाले  लोगों  को  और  दुसरे

 समझौता  नहीं  हुआ  है  ?
 उन  लोगों  को  जिन  के  सम्बंधी  जिन  की  वहां

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल
 :  सम्पत्ति  हो--व्यापारियों  आदि--को  तथा  इसी

 प्रस्तावित  प्रणाली  को  कई  एक  प्रकार के  कुछ  वर्गों  को  कुछ  अतिरिकत  सुविधायें

 देने  का  विचार है  । विस्तृत  बातों  पर  तथा  कुछ  एक  दी  जाने

 वाली  सुविधाओं  के  सम्बंध में  समझौता  हो  श्री  Yo  ato  गुहा  :  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  विचार

 जी  नहीं  ।  शेष  बातों  पर  दोनों
 oe, ्

 हु  कि  पारपत्र  प्रणाली  पूजा  महोत्सव

 सरकारों के  मध्य  चर्चा चल  रही  है  ।  के  ठीक  पहले  लागू  न  की  जाये  ?
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 जवाहरलाल  नेहरू  :  पाकिस्तान  सरकार  से  है--इस बात  से  बचना

 यह  बात  हमारे  सामने  नहीं  रखी  गई  है  ।  चाहिये  cet  कोई  हानि  न॑  होने  पाये और  मुझे

 माननीय  सदस्य  को  स्मरण  है  कि  पारपत्र  आशा  है  कि  एसा  ही

 प्रणाली  का  यह  सारा  विचार  ही  हमारी  सरकार  में  इस  प्रणाली  के  कारण  होने  वाली  किसी

 की  ओर  से  नहीं  रखा  गया  हैं  ।  यह  आरम्भ  में  असुविधा  के  न  होने  की  प्रत्याभूति  नहीं  दे

 पाकिस्तान ने  रखा  था  और  पहले  इसे  सकता  |

 न  जून  को  लागू  करने  का  इरादा  था ॥  श्री  के०  के०  बसु  सरकार  को

 कोई  विशेष  तिथि  नियत  नहीं  की  ag  विदित  है  कि  सामान्य  प्रदेश  में  एते  बड़े

 बड़े  क्षेत्र  &  जहां  कि  किसान  लोग  सीमा
 >  सितम्बर के  मध्य  में  कभी  लागू  किये  जाने  के  आर  पार  आते  जाते  रहते  हैं  और  क्या

 सम्भावना है  ।  पारपत्र  प्रणाली  जारी  करते  समय  उन  की

 क्या
 स्थिति  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ?

 श्री  ए०  सी०
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जी

 यह  सत्य  नहीं  है  कि  पूजा  के  दिनों  में  पूर्वी

 खंगाल  तथा  पश्चिमी  बंगाल  दोनों  ओर  से
 सीमान्त  क्षेत्रों  के  संबंध  अर्थात्  कुछ  दूरी

 के  अन्दर--या  कुछ  विशेष  गांवों का
 बहुत  से  लोग  सीमा  पार  करते  हैं  और  उन  के

 उल्लेख  कर  दिया  जाये  अथवा  किसी  विशेष

 क्षेत्र  का  उल्लेख  कर  दिया  जाय---ऊषा

 अध्यक्ष  aif,  शांति  |
 संबंधी  छोटे  मोटे  व्यापार  तथा  इसी

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  इस  समय  चल  प्रकार  की  चीज़ों  के  लिये  लोगों  के  लिये

 चर्चा  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  डाले  बिना  सीमा  पार  करना  बिल्कुल  सरल  होगा  |

 क्यां  सरकार  हमें  इस  विषय  में  कुछ
 बाबू  रामनारायण fag:  इस  पास पो टें

 है  कि  इस  समय  जो  चर्चा  चेल  रही
 के  संबंध  में  जो  शर्तें  और  शरायत

 उस  के  बीच  पूर्वी  पाकिस्तान  से  परिश्रमी  भारत  सरकार  और  पाकिस्तान  सरकार  के

 antes  आने  वाले  लोगों  के  हितों  को  कोई
 बीच  में  हो  रही  हें  उन  के  बारे  में

 हानि  न  होने पाय  इस  से
 बचने

 की
 कोई

 प्राइम  मिनिस्टर  को  ऐसी

 सम्भावना है  ?
 आद्या  हैं  कि  पाकिस्तान सरकार  अपनी

 श्री  जवाहरलाल  क्या  माननीय
 झरायत को  पूरा  करेगी  ।

 सदस्यता का  यह  तात्या  है  कि  पारपत्र  प्रणाली

 होने  के  पश्चात ?
 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  प्राइम  मिनिस्टर

 हमेशा  अच्छीਂ  आशायें  रखता  हैं  ।

 श्री  एच०  एन०  क्या  आप

 बाबू  रामनारायण  fag:  give
 हमें इस  सम्बंध  में  कुछ  बतला  सकते  हें  कि  इस

 प्राइम  मिनिस्टर  धोखा  ही  खाते  हैं  ।
 समय  जिस  प्रकार  की  चर्चा  चल  रही है

 उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  लोग  इधर  उबर  प्रमाणित  मानों  की  संहिता

 जायेंगे  उन  के  हितों  को  कोई  वास्तविक  हानि  *
 १४४२.  श्री  एस०  ato  राम स्वामी

 न  पहुंचे  इस  से  बचने  की  कोई  सम्भावना  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 श्री  जवाहरलाल नेहरू
 :  इस  विषय  में  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत  में

 सामान्यतया  हम  सहमत  हैं  कि  हमें--इस  निमित
 वस्तुओं  के  लिये  कोई  प्रमाणित  मारों

 की  सं
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 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के

 समान  भारत  में  भी  कोई  विभाग  इस  प्रकार  के  निर्यातों  को  मात्रा  तथा  मूल्य

 जान  सकता हूं  ? आफ़  है  ?

 क्या  कोई  एसी  सरकारी  संस्था
 श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी  साथ

 है  जो  इस  बात  की  परीक्षा  करती  हो  कि  १९५१-५२  में  इस  प्रकार  के  कुछ  निर्यात

 नि
 ऐं

 निश्चित  मान  के  अनुसार  हैं  और
 उन  मानों  में  एक  रूपता  स्थापित  करती हो

 ।  KY, SH, EER  रुपय  था  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  श्री  वी०  राम स्वामी :  क्या  ऐसी

 कोई  वस्तुऐं  हमारे  देश  में  बनाई
 आती

 हैं
 ?

 :  औषधियों
 तथा

 रसायनों
 के

 के  अतिरिक्त  जिन के  लिये कि  औषधि
 यदि  तो  कया  उन्हें  यहां  बनाने  का

 अधिनियम  १९४०  में  मान  निर्धारित  किये  हुए  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ।

 भारत  में  निमित  वस्तुओं  के  लियें  कोई  श्री  टी०  टी  ०  कृष्णमाचारी
 प्रमाणित  मानों  की  संहिता  नहीं  हैं  ।

 पुर्व  सूचना  चाहिये  ।

 जी  भारतीय  प्रमाप  संस्था
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  क्या  चालू

 वर्ष  में  भारत  से  बाहर  निर्यात  की  जाने  वाली

 जी  सरकारी  संस्थायें  हैं
 मात्रा  में  सामान्यतया  कोई  वृद्धि  हुई  है

 और  यदि  तो  गत  वर्ष  अपेक्षा  कितने
 जिन  में  कि  परीक्षा  की  जाती  है

 ।
 कितु

 भारतीय
 प्रमाण  संस्था  द्वारा  निर्धारित  मान

 प्रतिशत वृद्धि  हुई  है  ?

 श्री  टी०  ३  कृष्णमाचारी  :

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  क्या  इस  में  सामान्यतया  वृद्धि  हुई  यदि

 नीय  सदस्य  चाहें  तो  में  यह  बतला  सकता
 मेंगनीज  जैसे  खनिज  पदार्थों  के  लिये  भी  कोई

 इस  प्रकार  का  मान  निश्चित  है
 ?  हूं  कि  सन्  १९४९-५०

 में
 कुछ  निर्यात

 €,22, 628%,  हंडरवेट  के  लगभग
 श्री  करमरकर

 :  मुझे
 सूचना

 सन्  १९५०-५१  में  3,823,288  हंडरवेट का
 का

 सेगनेसाइट  प्रस्तर  तथा  इस  की  तुलना  में  सन्

 १९५१-५२  में  ११  लाख  q  कुछ  अधिक  का

 क्या  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  निर्वात  हुआ  ।  में  प्रतिशतता  नहीं

 बतला  सकत  हूं  ।

 मैग्नेसाइट  प्रस्तर  बड़ी  मात्रा  में  सलेम  जिले  से
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  र मल्यों ., मेँ में

 जापान भेजा  जा  रहा  है  ?
 वृद्धि  कितनी  हुई

 इसे  किन  वस्तुओं  के  निर्माण  श्री  टो०  ato  :  मुझे

 में  काम  में  लाया  जाता  है
 ?

 पूर्वे  सूचना  चाहिये
 |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  में  जान  सकता श्री  चट्टोपाध्याय  :

 नौ  :
 जी  at,  श्रीमान ।  हूं  कि

 अमरीका  में  जो  विश्वास  पुनः  दा स्त्री करण
 ी

 हो  रहा  है  उसे  ध्यान में  रखते  हुए  क्या  अमरीका
 प्रारम्भिक  |  उमस

 के  एक  पुछल्ले  देश  को  इस  प्रकार
 की  युद्ध के

 रासायनिक  उत्पाद  |  लिये  महत्वपूर्ण वस्तु  भेजना  उचित  हैं
 ?
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 अध्यक्ष  महोदय  |  अम  मंत्री  थो ०  बो०  :

 बह  तो  सम्मति  पूछ  रहे  हैं  |  जो  हों  ।

 भी
 ato  एस०  मूर्ति

 :
 में  जान  सकता  हूं

 एक  ain  में  झरिया  के

 कोयला  क्षेत्रों  के  लिये  और  दूसरा कि  ये  पदार्थे  किन  देशों  को  तथा  कितनी  मात्रा

 में  निर्यात  किये गये  हैं  ?
 पुर  में  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  के  लिये  ।

 एन०  पी०  में यह  जान
 श्री  gto  टी०  कृष्णमाचारी  में  देशों

 के  नाम  तथा  उन्हें  भेजी  गई  मात्रा  बतला
 सकता  हुं  कि  इन  में  किन  परिस्थितियों में

 कया  कार्य  किया  जाता  है  ?

 यदि  माननीय  सदस्य  इसे  जानना  चाहते  हैं
 श्री  ato  ato  गिरि  :  य  बचाव  केन्द्र

 हूं  और  जब  कभी  कहीं  कोई  दुर्घटना  होती तो  में  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दू  गा  ।

 है  तो  इन  से  लोगों  को  बचाने  के  काय  में

 सारंग धर दास  :  में  जान  सकता  सहायता  मिलती  हैे  |

 हूं  कि  क्या  भारत  में  मैगनेसाइट  से  इस्पात  के  sit  एन०  पी०  क्या  इन्होंने

 नलों  आदि  के  अचालक  आवरण  बनाने  का
 अभी  तक  कोई  जीवन  बचाये  हें  ?  क्या

 कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ?
 कार  को  ऐसी  कोई  सूचना  मिली  है  ?

 श्री  टो ०  ato  कृष्णमाचारी  मुझे  भी  ato  ato  जी  उन्होंनेਂ

 बचाये  ह्  सन्  १९५०-५१  में  सीताराभपुर qa  सूचना  चाहिये  |

 केन्द्र  के  क्षेत्र  की  चार  खानों  में  तथा  शरिया
 भी  रावरखा :  में  यह  जान  सकता  हूं

 केन्द्र के  क्षेत्र  की  १५  खानों  में  बचाने  का
 कि  भारत  सरकार  ने  जापान  सरकार  के

 काम  किया  गया  था  ॥
 साथ नें  मेने साइट  प्रस्तर  के  निर्यात के  संबंध

 में  कोई  क़रार  किया है  ?
 शो  एन०  पी०  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  यह  सुविधा  अश्क  की  खानों  को

 श्री  टी०  ठी ०  कृष्णमाचारी  :  यह  सत्य  भी  दी  जाने  वाली  है  ?

 हैं  कि  हम  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  इसे  जापान  श्री  वी  ato  मुझे  पूर्वसूचना

 भेज  रहे  कितु  में  माननीय  सदस्य  को  तुरन्त  चाहिये  ।

 यह  नहीं  बतला  कि  इस  संबंध  में  कोई

 क़रार  हैं  या  नहीं  हैं  ।
 sito  ato  एस०  मजीद  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध में  कोई

 बचाव  केन्द्र  शिकायतें  मिली  हें  कि  ये  बचाव  केन्द्र  अच्छी

 प्रकार  काय  नहीं  कर  रहे  हें  ?
 श्री  एन०  पी०  सिन्हा  :  क्या

 श्री  ato  ato  गिरि श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग  :  जहां  तक  में

 जानता  हूं  अभी  तक  कोई  शिकायत  नहीं
 Far  भारतीय  खान

 मिली है  ।

 सहायता  १९३५  जेसा  विवार  किया
 श्री

 में  जान  सकता  हूं  कि
 गया  उसके  अनुसार  कोयला  क्षेत्रों  में  अब

 कया ये
 बचाव

 के
 नियम  मंसूर  के  सोने के

 तक  कोई  बचाव  केन्द्र  खोले  गये  तथा
 क्षेत्रों पर  भी  लागू  होते  हें

 ?

 यदि  तो  कितने  और  किन  श्री  ato  ato  पूर्व  सूचना

 कोयला  खानों  के  क्षेत्रों  में  ?  चाहिये  ।

 LOL  PAID:
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 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  में  जैन आयात  किये  हुये  कपड़े  के  क्रेता  के  विरुद्ध  दावे

 सकता  हुं  कि  यह  दावा  किस  at  से  लटका

 ने  १४४६,  एस०  एन०  दास
 हुआ है  ?

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १०  श्री  टी०  टी०  यह  तीन

 १९५१
 को  पूछे  गये  मेरे  तारांकित  प्रदान

 वर्ष  से  भी  अधिक  पुराना  है
 ।

 लग  के  उत्तर  की  ओर  निर्देश

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :

 क्या  इस
 करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 बात  का  पता  लगाने  का  कोई  प्रयत्न  किया

 क्या  १५  लाख  रुपये  का  जो
 गया  है  कि  अन्त  में  हानि  के  लिय  क्रोन

 दावा  निलम्बित  वह  उस  के  बाद  से  दायी  था  और  क्या  किसी  विद्वेष  व्यक्ति  को

 तय  हो  चुका है  ;  तथा
 उत्तरदायी  ठहराया  गया  है  ?

 यदि  तो  इस  विषय  में
 sit  ढी०  टी ०  जेसा  कि

 क्या  कीं  गई  है  ?
 में  ने  बताया  सरकार

 को
 जो  कुल  हानि  हुई

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 थी  यह  उस  के  एक  बंदा  के  सम्बन्ध  में  हे

 ज़ोर  मुझे  आलम  नहीं  माननीय  सदस्य to  :  जी  नहीं  ।

 इस  बात  की  जानते  या  नहीं  यह

 उस  पक्ष  के  साथ  ag  मामला  १९४६  से  चला  आ  रहा  है  जब  कि  भारत

 सरकार  ने  जापान  से  कतिपय  कपड़  की

 चीजें  खरीदी  थीं  ।  इस  समय  तो  स्थिति  केवल

 एस०  एन०  दास
 :

 लोक  लेखा
 यह  है  कि  जिस  पक्ष  ने  माल  छुड़ाने  का  वायदा

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  १९५०  में  इस  बात
 किया  उस  ने  भाल  छुड़ाने  से  इन्कार

 ~

 की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया
 कर  दिया  है  और  इस  उसी के  हानि

 था  ।  में  जान  रास्ता  हूं  कि  इतना  विलम्ब
 लाभ  पर  ये  चीज़ें  बेंच  दी  गई  थीं  |  सरकार

 किस  हुआ  है  ?  उस  पक्ष  से  शेष  राशि  जो  कि  १५  लाख  रुपये

 के  लगभग  आती है  वसूल  करने  का  प्रयत्न

 थ्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  :  जिन
 कर  रही है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रश्न  पुछा  हूँ  वह  इस

 की  परिस्थितियों  से  अवश्य  परिचित  होंगे  ।
 श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जान  सकता

 इस  दौवे  का  कारण  यह  हे  कि  सम्बद्ध  पक्ष  ने  हुं  किकया  यह  सत्य  है  कि  वैज्ञनिक

 भाल  नहीं  छुड़ाया  था  और  माल  को  खुले  वाही  की  जाने  वाली  किन्तु  खरीदने

 बाजार  में  बेच  दिया  गया  जिस  के  वाले  के  प्रार्थनापत्र देने  पर  सारे  प्रश्न  पर

 वरूप  १५  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  यही  उस  पुनर्विचार  किया  गया  और  यदि  तो  इस

 दावे  का  विषय  हे
 |  वह  पक्ष  इसे  चुका  नहीं  पुनर्विचार का  क्या  परिणाम  हुआ  है  ?

 सकता  हैं  और  यदि  कोई  पक्ष  सुदृढ़  न  हो

 तो  न्यायालय  में  जाने  से  कोई  श्री  ato  eto  कृष्णमाचारी :  में  पहिले

 amt  नहीं  है  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जा  ही  कह  चुका हूं  कि  यदि  वसूली  की  सम्भावना

 रही है
 ।  यदि  न्यायिक  विधि  से  धन  वसूल  हो  तो  वेंद्यानिक  कार्यवाही  की  जा  सकती  हैं  |

 करना  हमारे  लिये  सम्भव  हुआ  तो  सरकार  इस  बात  की  छानबीन  कर  रही  है

 अवध्य  ऐसा  करेगी  |  कि  वसूली  की  सम्भावना  है  |  यदि
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 की  Gg  सम्भावना  नहीं  हो  तो  वैधानिक  श्री  बो०  के०  दास  :  में  जान  सकता

 कायंवाही  निष्फल  हो  जायेंगी  ।  हूं  कि  क्या  इन  आयोगों  की  सिफ़ारिशों पर

 जांच  आयोगों  के  प्रतिवेदन  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 के  १४४७,  शी  एस०  एन
 ०  दास

 श्री  सती दा  दोनों  सरकारों  ने

 क्या  प्रधान  मंत्री  १०  १९५१  को
 प्रतिवेदनों  का  विनिमय  कर  लिया  है  ।  परन्तु

 इन  प्रतिवेदनों  कौ  सिफ़ारिशों  तथा  इन  मेँ

 पूछे  गये  मेरे  तारांकित  प्रदान  संख्या  १६३  के

 उत्तर  की  ओर  निर्देश  करके  यह  बतलाने
 जो  कुछ  लिखा  हुआ  हूँ  उस  के

 सम्बन्ध
 में

 की  कृपा  करेंगे  :
 दोनों  में  मतभेद  है  ।

 क्या  १९५०  के  भारत
 थी  एस०  एन०  दास :  इन  nai

 के  मुख्य  कारण  क्या  थे  ?
 पाकिस्तान  क़रार  के  खण्डन  (६)  के

 te
 उपद्रवों  के  कारण  तथा  विस्तार  के

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल

 सम्बन्ध  में  जांच  करने  तथा  अपने  प्रतिवेदन  भाननीय  सदस्य  उन  उपद्रवों  के  कारण  जानना

 चाहते  हे  जो  फ़रवरी-मैच  १९५०  में  हुये
 प्रस्तुत  करने  के  लिये  बनाये  गये  जांच  के

 आयोगों  के  प्रतिवेदनों  के  संक्षिप्त  विवरण  थे
 ।

 इस  संक्षिप्त  से  प्रदान  के  उत्तर  में  इतने

 प्रकाशित कर  दिये  गये  हे  ;  बड़  विषय  का  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  ॥

 यदि  तो  इन  के  भारत
 श्री  एस०  एन०  दास  म॑

 यह  जानना  चाहता  था  कि  उपद्रवों  के  कारणों तथा  पाकिस्तान में  ward  की
 के  सम्बन्ध  में  आयोग  ने  क्या  परिणाम  निकाले

 तथा  क्या  इन  संक्षिप्त  विवरणों  की  ७
 थे

 प्रतियां  सदन  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 में  नहीं

 प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव
 नेहरू :

 जानता  कि  इस  प्रकार  के  प्रशन  का  कसे
 सतीश

 :
 तथा

 जी  नहीं  ।  उत्तर  दिया  जाये  ;  विभिन्न  लोगों  के

 संक्षिप्त  विवरणों  में  वस्तुतः
 भिन्न  भिन्न  मत  हो  सकते  हैं  ।

 नदी  परियोजनाओं
 fear  जाये  तथा  उन्हें  किस  तिथि  को

 प्रकाशित  किया  जाये  इस  सम्बन्ध  में  दोनों
 *

 १४४९. श्री  क्या  योजना

 सरकारों  के  मध्य  देर  से  पत्रव्यवहार हो
 मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 :

 रहा  है  ।  ज्यों  ही  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  क्या  यह  सत्य  हे  कि  महाराष्ट्र

 संक्षिप्त  विवरण  की  प्रतियां  सदन  पटल  प्रान्तीय  कांग्रेस  समिति  के  प्रधान  श्री  aio"

 पर  रख  दी  जायेंगी ।  एस०  हिरे  के  नेतृत्व में  एक  समिति ने  (१)

 (२)  (३)

 थी  एस०  एन०  दास  :  इस  बात  को
 (४)  और  (५)  गिरनी  नदी

 हुये  कि  इन  जांच  आयोगों  के  प्रतिवेदन  जनेओं  को  पंचवर्षीय  योजना  में

 प्रकाशित  नहीं  होने  वाले  हें  क्या  सरकार  लित  करने  के  लिये  अभ्यावेदन  किया  था
 कम

 से  कम  आयोग
 की

 महत्वपूर्ण  सिफ़ारिशों  तथा

 को  सदन  पटल  पर  रखेंगी  ?

 यदि  तो  क्या  इन

 श्री  सतीश  चन्द्र  म  न
 ~

 नाओं  के  सम  gry नाटा भी  बिल्कुल
 में

 कोई  निश्चित  किया

 ही  कहा  है  ।  गया हूं  ?
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 सिचाई  विद्युत  मंत्री  श्री  गाडगिल
 :

 में  जान  सकता  हुं  कि

 :
 .  जी  हां  ।  क्या  पुना  की  जनसंख्या  के  बढ़  जाने  के

 रामस्वरूप  खडकवसला  से  अब  कम  सिंचाई जी  नही ं:

 होती  है  और  इसलिये  इस  परियोजना  को

 भी  अल्तेकर  :  में  जान  सकता हूं
 तुरन्त  आरम्भ  करने  की  अत्याधिक

 कि  इन  परियोजनाओं  से  कितने  क्षेत्रफल
 दिखता हे  ?

 तथा  किस  प्रकार  की  भूमि  की  सिचाई  की

 जा  सकेगी ?  श्री  नन्दा  :  यह  ठीक  है  |  इस  समय

 जितने  पानी  से  सिंचाई  होती  हे  उस  में  से
 मुझे  इस  प्रदान  की  पूर्वसूचना

 चाहिय े।  कुछ  पानी  पुना  को  देने  के  लिये  चला  जायेगा |

 जब  इस  परियोजना  की  परीक्षा  की  जायेगी
 श्री  अल्तेकर  :  इन  परियोजनाओं  के

 अन्तगंत् जो जो  क्षेत्र  आयेगा  उस  में एक  दादी
 तो  इस  पहलू  को  भी  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  सदस्य  को  इतना
 के  अन्दर  वर्षा  के  अभाव  के  कारण  कितनी  बार

 फ़सलें मारी  गई  हैं  ?
 और  बता  दू  कि  १८  जून  को  बम्बई  सरकार

 को  एक  पत्र  भेजा  गया  at  जिस  में  इन  सब

 ait  नन्दा  :  इन  परियोजनाओं  के  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  वस्तुत  विवरण

 अंतगर्त  आने  वाली  भूमि  के  क्षेत्रफल  के
 मांगा  गया

 था  और  २७  जून
 को

 तार  द्वारा

 आंकड़े  मेरे  पास  हें  ।  ये  इस  प्रकार  हैं  :
 उन्हें  स्मरण  कराया  गया  था  ।  हमें

 लाख  एकड़  २८  को  तार  द्वारा  उत्तर  मिला  था  कि  बम्बई

 राज्य  की  ओर  से  इन  सब  परियोजनाओं

 (१)  वीर  g  के  सम्बन्ध  में  वस्तुत  विवरण  भेजा  जा  रहा

 (२)  "9५  उन  पर  प्राप्त  होने  पर  विचार  किया

 (३)  गिरनी  १११५  जायेगा  |

 | (४)  मूलो

 (५)  कुकडी  RRo
 at  में  पूछ  सकता  हूं

 कि
 क्या

 श्री  अल्तेकर  :  में  जान  सकता  हूं  कि
 बम्बई  सरकार  की  युद्धोत्तर  विकास  समिति

 ने  यह  सिफ़ारिश  की  थी  कि  इन  योजनाओं
 कया  पंचवर्षीय  के  प्रारूप  के  तैयार

 करते  समय  बम्बई  सरकार  ने  इन
 को  अत्यधिक  प्राथमिकता  दी  जानी

 किन्तु  अचानक  १९५०  में  बम्बई  सरकार  ने
 योजनाओं  को  योजना  आयोग  के  सामने

 रखा  था  ?
 इन  योजनाओं  को  ठुकरा  दिया  और  अन्य

 योजनाओं  की  सिफ़ारिश  कर  दी  ?

 श्री  नन्दा  :
 ये  परियोजनायें  उस  समय

 योजना  आयोग  के  सामन  नहीं  थी  ।  अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  प्रशन के  एक  पहलू

 श्री  अल्तेकर
 :

 में  जान  सकता  हुं  कि
 को  स्पष्ट  करवाना  चाहता  हूं  ।  क्या

 मिलता  देने  के  विषय  में  इन  योजनाओं पर
 क्या  गिरनी  और  gael  परियोजनाओं  के

 परिमापन  नक्शे  दो  at  पुर्व  तैयार  हो  चुके
 केन्द्र  का  कोई  नियंत्रण  होता  है  ?

 श्री  केन्द्र  प्राथमिकता

 mit  सजदा  यह  तो
 बम्बई  सरकार  ने

 देने  के  सम्बन्ध  में  अपना  प्रभाव  डाल  सकता
 a

 कया
 होगा  ।  नक
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 अध्यक्ष  में  इन  विशेष  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  योजना  आयोग  को

 नाओं  के  सम्बन्ध  में  पुछ  रहा  हूं  ।  निश्चय  ही  भावी  योजनाओं  के  चुनाव  में

 रुचि हैं  ।  इसलिये  वह  बम्बई  राज्य  के  सभी sit TdT  :  जी  श्रीमान्  ।  राज्य

 अपनी  अपनी  योजनायें  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।  सुझावों  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  बम्बई

 और  उन  योजनाओं  में  से  उन  के  तुलनात्मक
 राज्य  ने  कतिपय  एसी  परियोजनाओं  की

 सिफ़ारिश  कर  दी  जिन्हें  कि  पहिले  अत्यधिक
 गुणावली  के  आधार  पर  राज्यों  के  पराजय

 से  कुछ  चुन  ली  ज़ाती  हैं  ।  प्राथमिकता  नहीं  मिली  हुई  थी  और  अन्य

 परियोजनाओं  को  छोड़  दिया  इस  से  केन्द्र
 अध्यक्ष  में  यह  बात  पूछ  हरा

 का  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।
 था  कि  इस  का  ad  तो  कुछ  ऐसी  बातों पर  श्री  यदि  गिरनी  परियोजना

 चर्चा  करना  होगा  जो  कि  बम्बई  राज्य  के  के  परिमाप  नक़्दे  और  प्राक्कलन दो  वर्ष
 नियंत्रणाधीन हें  ।  इस  प्रइन  पर  कोई  प्रदान

 पूर्व  dare  हो  चुके  थे  तो  योजना  के
 निर्माण

 बम्बई  की  विधान  सभा  में  अधिक  अच्छी
 में  विलम्ब  का  कया  कारण  है

 ?

 तरह  पुछा  जा  सकता  हे  ।  क्या  में  ठीक  हूं
 ?

 श्री  इस  का  निश्चय

 श्री  पुर्णतया  नहीं  ।  तो  बम्बई  सरकार  का  काम  हैं  ।

 श्री  कया  योजना  बनाने  का

 श्री  क्या  सरकार का  उन  यह  एक  सिद्धान्त  नहीं  &  कि  देश  के  प्रत्येक

 क्षेत्रों  को  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  भाग  के  साथ  प्रादेशिक  रूप  से  न्याय  किया

 देने  का  विचार  हे  जहां  कि  वर्षा  बहुत  कभ  जाना  चाहिये ?

 होती  है  और  मिट्टी  उपजाऊ  है  ।  उन  क्षेत्रों  अध्यक्ष  शान्ति  |

 में  कृषि  विकास  तथा  अधिक  अनन  उपजाओ
 वह  तो मंत्रणा दे  रहे  हैं  ।

 आन्दोलन  की  सफलता  का  अधिक  अच्छा  ee

 अवसर  हे  और  कुकड़ी  की  योजना  एसी  ही
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 तक  परियोजना  हे  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  निवास  स्थान

 जब  यह  सब  सामग्री
 योजना  आयोग  के  सम्मुख  प्रस्तुत  होगी  और

 *
 १४३८.  श्री  जांगड़े :

 इन  परियोजनाओं  की  परीक्षा  की  जायेगी  गृह  व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री यह  बतलाने  की

 तो
 इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखा  जायेगा

 ।
 कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  दिल्ली

 श्री  मेरा  श्रवन  यह  था  कि
 में  काम  करने  वाले  ऐसे  द्वितीय  और

 थ्या  बम्बई  सरकार  द्वारा  नियुक्त  युद्धोत्तर  तृतीय  श्रेणी  के  द्वितीय

 विकास  समिति  ने  खडकवसला  और  और  तृतीय  वर्गों  के  teat
 और

 चपरासियों

 परियोजनाओं  को  अत्यधिक  और  इस  बग  के  अन्य  कर्मचारियों की  कुछ
 मूला

 की

 प्राथमिकता  देने  की  सिफ़ारिश  की  संख्या  क्या  जिन  को  अब  तक  रहने  के

 लिये  निवास  स्थान  नहीं  दिये  हें  ?
 किन्तु  १९५०  में

 बम्बई  सरकार
 ने  इन्हें

 तो  छोड़  दिया  और  अन्य  परियोजनाओं  गृह-व्यवस्था  रसद  मंत्री

 को  प्राथमिकता  देने  की  सिफ़ारिश  कर  दी  ?  स्वर्ण  fag)
 :

 दिल्ली  तथा  नई

 दिल्ली  में  निवास  स्थान  श्रेणी  ४  के  सरकारी

 श्री  बम्बई  सरकार  ने  किसी  सेवकों  को  छोड़  कर  अन्य  सरकारी  सेवकों

 समय  क्या  किया  इस  से  योजना आयोग  का  को  कतिपय  aaa  वर्गों  के  अनुसार  मिलते
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 उन  के  सेवा  के  वर्गों  अथवा  पदों  के  जोरिल्ला  का  न्यूनतम  मूल्य  बढ़ा  कर  ५५०

 सार  नहीं  ।  विभिन्न  प्रकार  के  निवास  स्थानों  रुपये  कर  दिया  गया  हैं  ।

 के  अधिकारी  कर्मचारियों  की  इस  जी  at
 प्रकार  के  कम

 चा
 रियों  की  संख्या  जिन्हें  वस्तुतः

 निवास-स्थान  मिल  चुके  हें  और  प्रशिक्षकों  की  पेट्रोलियम  उत्पाद

 सूची  में  सम्मिलित  व्यक्तियों  की  संख्या  के
 *

 UY,  पंडित  मुनिवर  दत्त

 सम्बन्ध में  जानकारी  श्री  मोहन लाल  सक्सेना
 ध्यान  क्या  गृह-व्यवस्था

 तथा  रसद  मंत्री  यह  बतलाने  कृपा  करेंगे
 द्वारा ४  १९५२  को पूछे  गये  अतारांकित

 wet  संख्या  ७६  के  से  तक  के
 कि  सन्  १९५०  और  १९५१  में  कितनी

 मात्रा a  पेट्रोलियम  के  उत्पादों  का  आयात
 भागों  के  मेरे  उत्तर  में  पहिले  ही  दी  जा  चुकी

 किया गया  था हे  जिस  में  इस  मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  दिल्ली

 तथाਂ  नई  दिल्ली  में  जितने  भी
 हमें  प्रति  at  खपत  के  लिये

 स्थान  हें  उन  के  अधिकारी  सभी  सरकारी
 कितनी  मात्रा  की  आवश्यकता  होती  है

 ?

 कर्मचारी  आ  जाते  हें  ।  माननीय  सदस्य  ने
 हम  किन  देशों  से  कितने

 जिस  रूप  में  जानकारी  मांगी  ह  उस  रूप  में  लियम  का  आयात  करते  हे
 ?

 तालिका  बद्ध  करने  में  जितना  श्रम  और

 समय  विशेष  रूप  से  तब  कि  इस  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 स्वर्ण  fag):  सन्  १९५०
 सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  पहिले  ही  सदन

 पटल  पर  रखी  जा  चुकी  वह  परिणाम  के
 तथा  १९५१  में  ३१,०३,०००  टन

 और  ३६,४८,०००  टन  पैट्रोलियम  उत्पादों
 अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 का  भारत  में  आयात  किया  गया  था  i

 जोरिल्ला  कपास
 सन्  १९५०  तथा  १९५१  में

 *  १४३९,  जांगड़े  :  क्यो
 २९,१६,०००  टन  और  24, R8,000

 टन  पेट्रोलियम  उत्पादों की  खपत हुई  थी
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  या  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  बरार  की  जोरिल्ला  कपास  वर्तमान  स्रोत  और  प्रत्येक  स्रोत

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निश्चित  से  आयातों  की  प्रतिशतता  इस  प्रकार

 गये  अधिकतम  और  न्यूनतम  दाम  प्रतिशत

 क्या  हैं  ?

 (१)  सोउदी  अरब  २८

 २४, क्या  को  बरार  के  (२)  बहरीन  द्वीप

 कृषकों  के  प्रतिनिधियों  की  ओर  से  इस  निर्णय  (३)  संयुक्त  राज्य  १०

 के  विरुद्ध  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  ?

 (४)  फ़ांस  20

 द  iforsa  तथा
 उधोग

 मंत्री  टी०
 (५)  इटली

 ato  :  सन्  BS4R  (६)  ब्रिटेन

 ५२  की  ऋतु  के  लिये  का  (७)  जमनी

 तम  तथा  न्यूनतम  मूलभूत  मुख्य  क्रमशः  (८)  सिंगापुर और  न

 ४९५  रुपये  और  ८२८  रुपये  प्रति  खण्ड  शिया ।

 था  ।  च्  १९५२-५३  की  ऋतु  के  लिये  (९)  वेस्ट  इंडीज
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 आयात  परमिट  (२)  कपास ;

 *
 १४४८.  सेठ  गोविन्द

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने
 (3)  तिलहन ;

 और

 ~  (४)  गुड ़? की
 कृपा  करेंगे  कि  चालू  वर्ष  में  दिये  गये

 आयात  के  परिजनों  की  कुल  संख्या  और  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 उन  का  कुल  मूल्य  क्या  है  ;  टी ०
 :  में  यह  माने

 इस  वर्ष  कितने  कपड़े  को  निर्यात
 लेता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  निर्यातों  के  हाल

 किया  गया  है  और  किन  देशों  को
 ;  में  उदार  किये  जाने  की  और  निर्देश  कर  रहे  हैं

 पिछले  ag  के  निर्यात  की  तुलना  जो  कि  मंदी  के  कारण  नहीं  किया  गया  था

 अपितु  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  सामान्य में  इस  ag  पटसन  के  निर्यात  की  मात्रा  क्या

 से  तथा  आन्तरिक  उपलब्धताओं

 को  ध्यान  में  रख  कर  ही  किया  गया  था  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी ०  :  (#)
 इस  उदारीकरण  के  परिणामस्वरूप  सूती

 तिलहन  और  तेलों  तथा  गुड़ का मई  १९५२
 की  अवधि  में  241992.0  करोड़

 निर्यात बढ़  गया  हें  ।  बिनौला की  निर्यात
 रुपये  के  मूल्य  की  २५,९६७  अनुज्ञप्ति यां

 जारी की  गई  थीं
 नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  भोर  इस

 का  निर्यात  पूर्वी  प्रतिनिधि है  ।
 विवरण  सदन  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट ७,  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा

 अनुबन्ध  संख्या  Ro]  जाता है  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध

 इस  वर्ष  या  गत  वर्ष  कच्चे  पटसन
 संख्या  २२].

 का  बिल्कुल  निर्यात  नहीं  गया
 |

 पोत

 सन्  १९५१  तथा  १९५२  के  प्रथम  पांच
 मासों

 *QUR,  सेठ  गोविन्द  क्या
 के  लिये  निर्मित  वस्तुओं  के  निर्यात  के  सम्बन्ध

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  कीਂ  ध  करेंगे
 में  एक  विवरण सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  २१]
 कि  १९५१-५२  में  भारतीय  पोत  निर्माण  के

 कारखानों  में  तैयार  किये  गये  पोतों  की  और

 निर्वात  नीति  पोत  निर्माण  उद्योग  में  भरती  किये  गये

 लोगों  की  संख्या  क्या  है
 ?

 *ह  Sho,  सेठ  गोविन्द

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने
 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :

 की  कपा  करेंगे  कि  ard  १९५२  में
 मंदी

 माननीय  सदस्य  समुद्र  में  चलने
 भाने  के  बाद  निर्यात  नीति  में

 वाले  पोतों  की  ओर  निर्देश  कर  रहे  हें  ।

 तेल  और  गुड़  के  सम्बन्ध
 में

 किये
 यदि  तो  भारत  मं  इस  प्रकार के  पोतों  का

 गये  संशोधन  का  क्या  प्रभाव  पड़ा हे
 ?

 निर्माण  वाले  कारखाने

 क्यां  सरकार  फरवरी  से
 विशाखापत्तनम  के  हिन्दुस्तान  पोत  निर्माण

 अप्रैल  १९५२  तक  के  समय  में  निम्न  पदार्थों  के
 घाट  में  सन्  १९५१-५२  में  तीन  पोत  बनाये

 निर्वात  का  लगभग  मूल्य  भी  बतायेगी  :  गये  इस  कारखाने में  ३,७००  HAA

 (१)  काम  करते  हें  ।
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 मित्र  और  पाकिस्तान से  रूई  का  आयात  आसाम  रात  फ़िल्म

 ह
 १४५२,  श्री  गणपति  क्या  क

 १४५४,  जनाब  अमजद  अली  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मैत्री  यह  बतलाने  की  प्रधान  मंत्री  यह  बतलानें  की  कपा  करेंगे कि

 कपा  आसाम  राइफल्स  पर  किये  जाने  वालें

 सेनिक  व्यय  का  कितना  भाग  आसाम  की fra  और  पाकिस्तान से

 सन्  १९५१-५२  तथा  जनवरी  १९५२  से  राज्य  सरकार  उठाती  है  ?

 अप्रैल  १९५२  तक  कितनी  रूई  की  गांठों  का  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 आयात  किया  गया  ;  तथा
 कुछ  नही ं।

 किस  भाव पर  ?
 तमक

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 *
 १४५५.  श्री  बादशाह  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने की  ८  करेंगे
 टी०  :  (#)  तथा

 ।
 कि  क्या  नमक  पर  अब  भी  किसी  प्रकार  का

 एक  विवरण सदन  पटल  पर  रखा  जाता है  ।
 नियंत्रण  हे

 ?
 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या

 २३]
 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०

 रेड्डी  )  ड

 नमक  का  उत्पादन  केन्द्रीय  उत्पाद  तथा

 गारो  पहाड़ियों  से  निर्यात  को  गई  रूई  अंतगर्त नमक  e-2.9  के

 FIR.  जनाब  अमजद  अली :  क्या  नियंत्रित होता  हैं  ।  १०  एकड़  से  अधिक

 के  प्रत्येक  क्षेत्र में  नमक  बनाने  के  लिय  नमक वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ९  १९५२

 को  पूछे  गये  तारांकित  cet  संख्या  ५७६  के  आयुक्त  अनुज्ञप्तियां  देता है  ।  किन्तु  १०

 उत्तर  की  ओर  निर्देश  करके  यह  बतलाने  की  एकड़  से  कम  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  नमक  बनाने  के

 कपा  लिये  किसी  अनुज्ञप्ति  की  आवश्यकता  नहीं  है  |

 सन्  १९४९-५१  में  आसाम  की  वितरण के  सम्बन्ध  में  प्राथमिकता के  आधार

 गारों  पहाड़ीयों  से  छोटे  रेशे की  कितनी  रूई  पर  महा खण्डों  में  वितरण  की  योजना  के  अबू  सार
 का  निर्यात किया  गया  ;  नमक  को  लाने  लेजाने  के  लिये  माल  के  डिब्बों

 (=)  क्या  १९५१-५२  में  गारों  के  आवंटन  के  रूप  में  अप्रत्यक्ष  रूप  से  नियंत्रण

 सामान्यतया  नमक  के  लाने ले  जाने पहाड़ियों  की  छोटे  रेशे  की  रूई  के  भाव  गिर

 गये  तथा  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं

 इस  का  कम  से  कम  भाव  क्या
 आयातकों  को  अपने  आयातों  का  १०

 था  ?  से  १५  प्रतिशत  तक  कलकत्ता  में  वहां  के

 सरकारी  गोलों  में  जमा  रखना  पड़ता  है
 |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 ठी
 ०.  :  एक  विवरण  कुछ  राज्य  अपने  अपने

 क्षेत्र
 में  नमक  के

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  वितरण  तथा  मूल्य  पर  नियंत्रण  रखते  हैं  !

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  २४]  दिल्ली  में  मकानों  क  अधिग्रहण

 जी  हां
 भी  सारा  रमण  क  कया

 (7)  मार्च  १९५२  में  रुपय  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद
 मंत्री

 (५५  प्रति  मौन
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 भारत  सरकार  ने  दिल्ली  और
 की

 संख्या  ३१)  का  sara  के  नियम

 नई
 में  कितने  मकानों का  अधिग्रहण  २२  (२)  के  अन्तर्गत  कोई  एसे  दावे  पंजी

 कि
 मा  है  जो  कि  अब  भी  सरकार  के  अधिकार  बद्ध  किये  हैं  जिन  में  fe  अभिरक्षक ने

 में  हैं  ;
 के  अन्तर्गत  भुगतान  करके नियम  २२  (३)

 इन  में  से  कितने  मकान  विदेशी  से  इन्कार  करनें  के  कारण  अभिलिखित

 सरकारी  अधिकारियों  तथा  किये हो  ;
 सरकारी  अधिकारियों  के  अतिरिक्त  अन्य  यदि  तो  उत्तर  प्रदेश में  उन

 की  संख्या  तथा  ube  कितनी
 अलग *  बतलाई  जायें  |

 उपरोक्त  रीति  से  पंजीबद्ध  किये

 (7)  सरकार  प्रति  ae  इन
 का

 कितना  गये  दावों  के  मामले  में  जिन  किं  अभिरक्षक
 भाड़ा  देती है  i  थी

 ने  इस  से  इन्कार  करने  के  कोई  कारण

 सरकारें  इन  के  किरायेदारों  से
 नहीं  लिखें

 नियम  २२  (३)  के  अन्तर्गत

 प्रतिवर्ष  कितनों  भाड़ा  लेती  है  ?  जो  भुगतान  करने  का  विचार  किया  गया  ar

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  वह  अभी  तक  किया  क्यों  नहीं  गया

 स्वर्ण  fag)  :  २३७  |  उपरोक्त  में

 संख्याएं  इस  प्रकार  नश  fafa  ऋणदाताओं  को  भुगतान  करने  नका

 नीति  में  कोई  परिवर्तन किया  गया  है
 ?

 (१)  दूतावास  रे

 (२)  अधिकारी  तथा  मंत्री  go  पी०

 कार्यालय  १७७
 से  ।  नियम  २२  के  उपनियम

 (३)  गैर  सरकारी
 (२)  और  (3)  अन्य  पक्षीय  दावों  के

 पंजीकरण  को  प्रक्रिया  के  संबंध  में  हें  और

 (१)  पूरे  मकान  १५
 इन  में  भुगतान की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है

 है (२)  मकानों  के  कुछ  भाग  और  न  ही  अभिरक्षक पर  भुगतान  से  इन्कार

 BAS, RL 2-0
 करनें  के  कारण  बताने  के  लिये  बिल्कुल  क्रोध

 दायित्व ही  डाला  गया  सत्य  तो  यह  है  कि
 किराये  से  कोई  निश्चित  oft

 प्राप्त  नहीं  होता  हैं  किन्तु  यह  समय  समय
 पर  यदि  नियम

 २२
 को  संपूर्ण  रूप  से  देखा  जाते  तो

 अन्य  पक्षीय  दावों  के  भुगतान  को  अवस्थाਂ

 बदलती  रहती  हैं
 क्योंकि  सरकारी  नौकरों

 से
 तो

 केवल  उन  के  वेतन  का  १०  प्रति  शत
 उस  में  विचार  ही  नहीं  किया  गया  है  ।  यदि

 कल
 इस  विषय  में  कोई  शंकायें  हों  तो  उनका  निवारण

 ही  किराये  के  रूप  में  लिया  जाता  है  ।
 उपनियम  (¥)  से  हो  चाहिये

 वसूली
 लगभग  ६,३३,०००  रूपये  की  होती

 ह  जिस  में  कि
 निष्क्रांतों

 द्वारा  अभिरक्षक  के

 अधिकार  में  उन  की  संपत्ति  आने  से  पूर्वे  लाये
 निष्क्रान्त  सम्पत्ति  व्यवस्थान  अधिनियम

 गये  ऋणों  का  अभिरक्षक को  केन्द्रीय  सरकार
 *

 WT4Ug  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल :  महा अभिरक्षक  कौ  के  बिना

 क्या  grata  मंत्री  यह  बतलाने
 at  छुपा

 भुगतान  करने
 से  निषेध  कर  है

 कग  जनवरी  १९४९  के  करार  में  यह  व्यवस्था

 \  क्या  सरकार  ने  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  को  गई  थी  कि.तिष्क्रांत  स्वामी  को  अपनी

 व्यवस्थान  १९५०  (१९५०  संपत्ति के  अथवा
 विनिमय  को  अनुमति

 494...
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 देन  से  पूर्व  अन्य  पक्षीय  दावों  के  संतोष  जनक  उत्पादन  मंत्री  के०  सी ०

 रूप  से  निबटाने  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ॥  अन्य  देशों  संयुक्त  राज्य

 इस  प्रकार  उस  क़रार  के  अन्तर्गत  जो  विक्रय  इटली  और  जापान
 a

 शौर  विनिमय  हुए  उन  के  संबंध  में  तो  अन्य
 ह्

 अक्षीय  दावों  को  निबटा  समझा  जा  सकता
 तथा  एक  विवरण  सदन

 हैं  ।  कितु  जनवरी  १९४९  के  क़रार  के  असफ़ल
 पटल पर  रखा  जाता  परिशिष्ट

 \,  अनुबन्ध  संख्या
 २५

 होने  के  रचाए  भारत  सरकार  का  यह  विचार

 हो  गया  है  कि  नीलक्रांता  व्यक्तियों की  संपत्ति  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान

 की  समस्या  को  सरकारी  स्तर  पर  निबटाया
 अपने  उस  उत्तर  की  ओर  दिलाऊंगा  जो

 जाय  ।  भारत  सरकार  इस  बात  पर  विचार
 मेंने  २६  जून  १९५२  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ११९१  के  भाग  के  सम्बन्ध में कर  रही  है  कि  यदि  पाकिस्तान  सरकार

 निष्क्नांत  व्यक्तियों  की  संपत्ति  के  cet  को
 दिया था  ।

 सरकारी  आधार पर  या  अन्यथा  तय  करना  एक  विवरण  सदन  पतटल
 पर

 स्वीकार  करले  तो  अन्य  पक्षीय  दावों  को  निबटाने
 रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  ७,

 के  लिये  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  जाय  ।  अनुबन्ध  संख्या  २६

 जहां  तक  अन्य  पक्षीय  दावों  का  जो  fe  अचल  कानपुर  में  कोयले  की  कमी

 संपत्ति  के  संबंध  में  गय  प्रश्न है  *QC4R,  श्री  एम०

 निष्क्रमणार्थी  हित  पृथक्करण  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 करेंगे १९५१  में  पहिले  ही  उन्हें  निबटाने  के  एक  उपाय

 की  व्यवस्था कर  दी  गई  है  ।  कोयला  खानों  से  कानपुर  कोयला

 पोत  निर्माण  पहुंचाने  के  लिये  प्रति  मास  प्रायः  कितने

 FWA,  श्री  के०  ato  सोनिया  :  क्या
 माल  के  डब्बे  दिये  जाते  हें  ;

 weed मंत्री  यह  बतलाने  की
 पा  करें

 कानपुर  नगर  को  औद्योगिक

 तथा  निजी  दोनों  प्रयोजनों  के  लिये  प्रति
 संसार  के  कौन  से  देश  पोत

 निर्माण  में  दक्ष  हैं  ;
 पडा

 भारत  सरकार  ने  गत  पांच  वर्षो  क्या
 दिया  हुआ

 अत्यंत  नियमित

 में  इन  में  से  किन  से  नौ-सेना  के  लिये  अथवा
 रूप  से  कानपुर  ea  जाता  तथा

 व्यापारिक  नौपरिवहन  के  लिये  पोत  क्रय

 किये  ;  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 प्रत्येक  क्रय  किये  गये  पोत  का

 मूल्य क्या  था  ;  उत्पादन  मंत्री
 के०  Ato  रेडडी

 डब्बों  का  आवंटन  उद्योग  वार  किया
 इस  अवधि  में  विशाखापत्तनम के

 पोत  कारखाने  में  कितने  पोत  बनाये  जाता  है  उद्दिष्ट  स्थानों  के  अनुसार  नहीं ।

 तथा  अतः  द्वि  हुई  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है
 ।

 पोत  निर्माण  में  दक्षता  प्राप्त  करने  प्रत्येक  तिमाही  के  लिये  मंजूर

 के  लिये  कोई  छात्र  अथवा  इंजीनियर  कुल  परिमाण  लगभग  ९६,९१६  टन  है  ।

 विदेशों
 को  भेजे  गये  तो  उन  के  नाम  क्या  माल के  डब्बों तथा  ॥

 का  प्रदाय  अपर्याप्त  होने  के  कारण  साधारणतया



 RMwe  लिखित  उत्तर  हे  जूलाई  १९५२  लिखित  उत्तर  २१५८

 पुरा  आवंटित  अत्यंत  नवदीं  पहुंच  पाता  शेष  विकास  खण्डों  को  अगले  वर्ष  लिया

 जायेगा  । किन्तु  सम्बन्धित उद्योग  क्रो  जितनी  अधिक

 शप्नाथमिकता दी  जाती  है  उतने  ही  अधिक
 सर  विश्वेदवरय्या को  योजना  को

 अनुपात  से  दिये  हुए  अत्यंत  का  भाग  वस्तुत
 अथ  सामान्य

 वहां  पहुंचता है  ।

 नेपाल से  व्यापार
 *

 १४६२.  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 * eK Ro  श्री  बी०  एन०  राय  :  क्या

 तथा  उद्योग  मंत्री  सन  १९५०-५१
 मंसुर  में  जो  सर  एम०

 की  ग्राम  औद्योगीकरण योजना  चलाई
 तथा  १९५१-५२  में  भारत  से  नेपाल  को  निर्यात

 की  गई  वस्तुओं  की  तथा  नेपाल  से  भारत  में
 जा  रही  हूं  उसे  अथंसाहाय्य  के  रूप  में  कितनी

 राशि दी  जाती  तथा

 आयात  की  गई  वस्तुओं  की  लागत  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे
 ?

 क्या  सरकार  का  उक्त  योजना
 के  विस्तार में  सहायता करने  का  विचार

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री

 :  नेपाल के  साथ  हुए  व्यापार

 के  आंकड़े  केवल  परिमाण  के  सम्बन्ध  में  रखे  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (ait

 जाते  हं  इसलिये  भारत  तथा  ७.  के  मध्य  कर मरकर  इस  योजना  को  चलाने  के

 जिन  वस्तुओं  के  आयात  निर्यात  का  व्यापार  लिये  सन्  १९५०-५१
 में  मैसूर  सरकार

 को

 २,५०,०००  रुपये  का  अनुदान  दिया हुआ  उन  का  मृत्य  बतलाना  संभव  नहीं  हू
 ।

 सामुदायिक  परियोजनाओं

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव *
 १४६१.  श्री  मीडिया  गौडा  :  क्या

 योजना  मंत्री  यह  बतला  ने  की  कृपा  करेंगे
 इस  समय  विचाराधीन नहीं  ह

 सरकार  का  सामुदायिक  विकास  चनावों  मं  लेखन  सामग्री  का  प्रयोग

 परियोजनाओं  की  प्रथम  अवस्था  )  * 6G  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी
 कब  उदघाटन करने  का  विचार  तथा

 क्या  गह  व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 के  सभी क्या  परियोजनाओं
 यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  की

 केन्द्रों  पर  एक  साथ  ही  काम  आरम्भ  कर  दिया

 जायगा ?
 क्या  यह  सत्य  हे  कि  गत  सामान्य

 चनावों  में  आवश्यक  लेखन  सामग्री  का  मोटे  रूप

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  में  लगभग  ३०  प्रतिशत  भाग  सरकारी  लेखन

 :
 चूने  हुए  क्षेत्रों  का  प्रारम्भिक  सामग्री  कार्यालय  में  से  दिया  गया  था  और

 मापन  किया  जा  रहा  है  और  आशा  है  कि
 दोष  अन्य  श्रोतों  से  खरीदा  गया

 इस  मास  के  मध्य  तक  पुरा  हो  जायेगा  ।
 क्या  इस  से  सरकारी  कोष  को

 आगामी  अक्तूबर  में  रबी  की  फसल  के  कई  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  थी
 ?

 अवसर  पर  परियोजनाओं पर  कार्य  आरम्भ  गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 होने की  आशा  हूं  स्वर
 जी

 नहीं

 इस  वर्ष  बहत्तर  विकास
 anne

 ।
 गत  सामान्य  चुनावों  के  सम्बन्ध

 में  भारत ह  द  कि खण्डों पर  कार्य  आरंभ  जायेंगी  सरकार  के  लेखन  सामग्री  कार्यालय



 २१५९  लिखित  उत्तर  ३  जुलाई  १९५२  २१६०

 से  परिश्रमी  भाग  घंटों  के  बाँध  पर  तेज़ी  से  काऊ
 ग

 चुनाव  आयुक्त
 और  डाक  तथा  हो  रहा  है  और  अब  मिट्टी  के  बांध  का  निर्माण

 तार  विभाग  ने  ६,२७,२४१  रुपये  के  मूल्य  आरंभ किया  गया  है  ।  बांध  तथा  नहर  का

 की  लेखन  सामग्री देने  की  मांग की  थी  ।  लगभग ४१  प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  ॥

 इस  मांग में  से  ५,३५,०७९ रुपये  के  मूल्य  की  नहर  की  खुदाई  १३वें  मील  तक  लगभग

 अथवा  cy  प्रति  शत  लेखन  सामग्री  वस्तुतः  बिल्कुल पूरी  हो  चुकी  है  आरपार  चिनाई

 दे  भी  दी  गई  थी  ।  पानी  निकालने  के  फाटक  बनाने

 अन्य  स्नोतों  से  खरीदी  गई  लेखन  का  काम  हो  रहा  और  इन  में  से

 सामग्री  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  कुछ  तो  पूरे भी  हो  चुके  हें
 ।

 और नहीं
 हैं  ।  किन्तु  यह  कहना  ठीक  नहीं  हैं

 कोरयार  नदियों  पर  बड़े  बड़े

 कि  इन्डेक्स  देने  वालों  ने  स्थानीय  जल मागं  बनाने  के  काम  में  अच्छी  प्रगति

 रूप  से  जो  चीजें खरीदीं  उस  से  सरकारी  हुई  हे  और  उन  के  मेहराब  बनाये  जा  रहे  हैं  +'

 कोष  को  कोई  हानि  हुई  है
 ।  रजब हों की  खुदाई  का  काम  भी  आरंभ  कर

 दिया  गया  है
 और  काफी

 आगे  बढ़ें  चुका  है

 मालमपुज्हा  परियोजना

 रंग  और  रंगने  के *
 १४६४,  श्री  एन०  पी०  दामोदरन :

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  :  ३३९.  श्री  के०  सी०
 )}

 क्या
 भ |  ह ैणी  थ  तथा  उद्योग  मंकी  सदनः:फटल  पर

 भारत  सरकार  नें  मद्रास  राज्य
 एक  विवरण  रखने  की  में

 के  माला वार  ज़िले  में  मालमपुज्हा  परियोजना
 सग  ९

 9
 Qu e- &R  में  आयात  fan  गये  विभिन्न

 को  पुरा  करने  के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  प्रकार  के  रंगों  तथा  रंग  के  म  सालों  का  परिमाण

 की  है  ;
 और  जित  देशों  से  आयात  कपि  गये  or  के

 मंतूर  राशि  में  से  कितनी  पहिले  नम  दिये  हए  हों  ? 1.0

 ही  राज्य  सरकार  को
 दी  जा  चुकी  तथा

 पद्  प 4  T  भारत  में  भी  कोई
 इस  समय  काम  कहां  तक  पहुंच

 कारखाने  रंग  बनाते  हैं  और  यदि  तो

 चुका है  ?  उन
 के  नाम

 विचार  HAT  और  PAG P-KR

 में उन  में  क्ति ना  मसाला  तैयार  किया
 सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 )  भारत  सरकार
 ने  मालमपुज्हा

 गया

 परियोजना  के  लिये  मद्रास  सरकार  को  सन्  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (att
 RS4R-4R  A  होने  वाले  कुल  व्यय  की  अधिक

 कर मरकर )  )  माननीय '  सदस्य  का

 से  अधिक  एक  करोड़  रुपये  तक  की  राशि  घ्यान  २६  १९५२  को  पूछे  गयें

 ऋण  के  रूप  में  सहायता  देने  का  fra  तारांकित  प्रदान  संख्याਂ  2eae sh के
 किया हैं  के  उत्तर  की  ओर  दिलया  जाता हूँ  ॥

 (@)  यह  राशि  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में

 परियोजना  पर  १९५२-५३  में  होनेवाले  जी  श्रीमान च्च्  ।  एक  विवरण

 संभावित  व्यय  के  उस  समय  उपलब्ध  नवीनतम  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  ~

 प्राक्कलनों के  आधार  पर  दी  जायेंगी ।  परिशिष्ट  Cry  MARTA  २७]
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 चाय  गया  है  कि  न्  १९५१  में  भारत  मैं

 ३४०.  श्री  के०  ato  सोनिया व्या  चाय  का  कुल  उत्पादन  ६२२७ ३  लाख  पौंड

 का  हुआ  जिस  में  से  उत्तरी  भारत  में  RbIEC 00 ०० वाणिज्य्यतया  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  :  लाख  पौंड  का  तथा  दक्षिणी  भारत में

 ११४९  ३६  लाख  पौंड का  उत्पादन  हुआ
 भारत में  राज्यवार  सन्  १९५१-५२

 में  चाय  का  कुछ  कितना  उत्पादन  हुआ  ;
 राज्यवार  अलग  अलग  आंकड़े उपलब्ध

 नहीं हें
 उसी  अवधि  में  कुछ  कितनी

 =~ चाय  निर्यात किया  तथा
 तथा  LAT  १९५१-५२  में

 कुल  कितना  निर्यात  शुल्क  प्राप्त  भारत  से  YQQuY  लाख  पौंड  चाय  का

 निर्यात किया  गया  था  २  रूपये  प्रति

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  १००  पौंड  की  दर  से  लाख  रुपये  शुल्क

 यह  अनुमान  लगाया  के  रूप  में  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  ।

 a  ee
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक थ् च्  कार्यवाही



 संसदीय वाद  विवाद

 (  भाग  RIA  और  उत्तर  से  थक  कार्यवाही  )

 शासकीय

 सि  य  सताना

 २३६१  २३६

 रेणु  चक्रवर्ती  द्वारा  भेजा
 गया  यह  पत्र  प्राप्त

 लॉक  सभा

 हुआ
 है

 ३  १९५२
 “

 मेरी  oat  हैं  कि  मुझे  संसद
 eee

 से  कुछ  समय के
 लिये  एक

 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे
 समवेत  हुई  भ्रनुपस्थित रहने  की  भ्र नुम ति

 दी  जाये  क्यों  कि  में  शान्ति  कांग्रेस
 महोदय  अध्यक्ष  पद  पर  आसीन

 कार्यालय की  बैठक  में  भाग  लेने के
 प्रश्न  और  उत्तर

 लिये  बलीन  जाऊंगी ।  में  २८

 भाग  2)  PE¥R  को  प्रस्थान  करूंगी  तथा

 a a

 ९-१५  स०  पू०
 भ्रनुमति  प्रदान  कर  दें  तो  में  बाप

 की  ATA  रहूंगी  ब

 गुरु  गोसाईं  आगम  दासजी
 क्या  सदन

 की  इच्छा  हूँ  कि  उन्हें

 को
 मृत्यु  उपस्थित  रहने  की  अनुमति  दी  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 इस  के  पूर्व कि  अ्रग्रेतर  अनुपस्थिति  की  aaa  दी  गई  ।

 कार्यवाही  की  जाये  मुझे  सदन  को  सूचित

 करना  कि  गुरु  गोसाई  ara  दास जी

 भ्रष्टाचार  निवारण  (faeta की  मृत्यु  २८  १९४२ को  रायपुर  में

 उनके  गांव  में  हो  गई  वह  भारत  की  संविधान  विधेयक

 सभा  के  सदस्य  थे  ।  मध्य  प्रदेश  में  बिलासपुर
 माह  सकाय  तथा  राज्य  मंत्री

 रक्षित  --
 भझ्रनुसूचित

 जातियां  निर्वाचन  क्षेत्र  से  लोक  सभा  के  लिये
 काटजू )  :  मेरा  प्रस्ताव है  कि  भ्रष्टाचार

 निवारण  १९४७  में  अग्रेतर
 उन  का  निश्चित  हुमा  था  ।

 संशोधन
 ५  ५ ६

 करन  hog  एक  विधेयक  को  पुरः
 उनके  कुटुम्ब  समवेदना  संदेश

 स्थापित  करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  |

 भेजने  में  सदन  मेरा  साथ  देगा  ।  सदन  के

 सदस्य  अपनी  सहानुभूति  प्रगट  करने  के  लिये
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 wet यह  है  कि

 एक  मिनट  को  खड़े  हो  सकते  हैं  ।
 निवारण

 ay  SS
 ~

 १९४७  में  ी  संशोधन  करने  क
 सदन  से

 अनुपस्थिति  की
 अनुमति  हेतु  एक  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 अध्यक्ष  महोदय  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।''

 सदस्यों  को  सुचित  करना  है  कि  मूझे  श्रीमती

 435  PSD
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 डा०  काटजू  :
 में  विधेयक को

 अध्यक्ष  महोदय  वास्तव  में

 स्थापित करता  हूं  ।
 विधेयक  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत  होगा  तो  में

 eee  ee  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  दूंगा
 ।

 फिर

 म॑  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्यगण
 उन

 aus  विधान  संशोधन  विधेयक
 बातों  को  ध्यान  से  पढ़ें  जो  मेंने  RN  में

 विनियोग  विधेयक
 के  प्रथम बार  प्रस्तुत

 डा०  काटजू  :  मेरा  प्रस्ताव है  कि
 किये  जाने  पर  कहीं  थीं  ।  में  चाहता हूं

 भारतीय  दण्ड  विधान  तथा  दण्ड  प्रणाली
 कि  विरोधी  दलों  अथवा  वर्गों  के  सदस्य  उन

 १८९८  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने
 विद्वेष  बातों  को  मुझे  पहले  ही  से  सूचना  दे

 तथा  कुछ  के  सम्बन्ध  में  भ्रमित
 दें  जिनके  सम्बन्ध  में  वे  विनियोग  विधेयक

 के

 area  से  न्याय  निर्णय करने
 के  हेतु  एक

 समय  चर्चा  करना  चाहते  हैं  जिस  से  में  यह
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 देख  an  कि  जिन  बातों  पर  चर्चा  उठाई  जाने
 दी  जाये

 वाली  है  वे  विल्कुल  ही  नई  तथा  महत्वपूर्ण

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न यह  है  कि  हें  अथवा  नहीं  प्रिया  पिछले  १८  या  २०
 4

 प  गय  वि  तथा  दिनों  में  जो  चर्चा  हुई  है  उस  में  वे  बातें

 दण्ड  प्रणाली  १८९८  में
 जाती  हैं  AAT  नहीं  ।  कहने  का  तात्पर्य यह

 ५  संशोधन  करने  तथा  कुछ  कि  अनुदान की  मांगों  पर
 चर्चा

 न

 अपराधों के  सम्बन्ध  में  झ्र धिक  होने लगे  हां  यदि  कोई  नई  बात  उठती

 शीघ्रता  से  न्याय  निर्णय  करने  के  हैं  तो  में  way  देखूंगा  कि  उस  पर  चर्चा  की

 हेतु एक  विधेयक को  पुर  जा  सकती  हूँ  अथवा  नहीं  यदि  की  भी  जा

 |
 वीवी

 करने  की  अ्रनुमति  जाये  सकती  है  तो  कितना  समय  दिया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  |  श्री  एस०  एस०  मोरे  :

 डा०  काटजू  विधेयक  को  क्या  हम  उन  बातों पर  पुनः  जोर  नहीं

 डाल  सकते  हूँ  जिन्हें  हम  पहले  ही  कह  चुके स्थापित करता  हूं  ।

 ee  ene  पाद  कि

 सामान्य  आयव्ययक-अनुदानों
 अध्यक्ष  महोदय

 माननीय  सदस्य  को  यह  ज्ञात  होना  चाहिये
 की  मांगें  --  समाप्त

 कि  वित्त  विधेयक  विनियोग  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  सदन wa  वित्त
 में  बडा  अन्तर  है  ।  विधेयक  के

 मंत्रालय  के  भ्रन्तर्गत  खाने  वाली  अनुदान
 की

 3.0  सरकार  कर  लगाती  है  हर  एक
 मांगों  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  कल  प्रस्तुत  सदस्य  का  यह  अधिकार  कि  वह  लगायें

 किये गये  कठौती  प्रस्तावों  पर  विचार
 जाने  वाले  कर

 की
 पुरी  तरह  से  छान  बीन

 करेगा  |  मेरे  विचार  में  योजना के  करके  देखे  |  किन्तु  विनियोग  विधेयक

 रिक्त  प्राय  बातों  पर  चर्चा  जारी  रहेंगी  ।
 तो  इस  से  बिल्कुल  ही  भिन्न  है  ।  विनियोग

 डा०  लंका  सुन्दरम  विधेयक तो  केवल  एक  ऐसी  वैध  व्यवस्था

 हम  में  से  कुछ  ने  आप  से  विनियोग  कायम  कर  देता  है  जिस  से  किसी  विशेष

 विधेयक  पर  बोलने
 की  अनुमति  प्राप्त  करने  कार्य  के  लिये  मंजूर

 की
 गई  राशि  सरकार

 के  लिये  प्रार्थना की  थी  ।  श्र  किसी  कार्य  के  लिये  प्रयोग  न  कर  सके  ।
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 कभी  मुद्रास्फीति  चिल्लाते  हैं  तो  कभी  उस
 पर

 अभिप्राय  यह  हैं  कि  सम्पूर्ण  चीज
 को

 एक  ही

 कानून  की  शक्ल  दे
 दी  जाये  जिससे  वह  काबू  पा  जाने  का  दावा  करते  हैं  ।

 यहीं

 कारण कि  पिछले  पांच  वर्षों  से  देश
 आधिक

 अ्रपनी  मर्जी के  भ्रनुसार संचित  निधि  में  से

 oft न  सकें  |  केवल  दृष्टि  से  उन्नति  नहीं  कर  पाया  हैं
 ।  मेरे

 उन्हीं  बातों  के  ऊपर  चर्चा  करने
 की

 अनुमति
 विचार में  मुद्रास्फीति  के  समय  में  ही

 सरकार

 को  विनियोजन  कार्य  प्रारम्भ  करना  चाहिये दी
 जा  सकती  है  जो  नई  हैं  या  विशेष  महत्व

 रखती  हें  |  लेकिन  इसका  निर्णय  अघ्यक्ष  था  |  इस  प्रकार  लोगों  के  पास  जो

 संसदीय  प्रथा  के  भझ्रनुसार  अतिरिक्त धन  था  वह  आता  कौर
 ही  करता हैं  |

 ऐसी  बातें  केवल  विरोधी  दल  के  सदस्य  ही  मुद्रास्फीति  में  भी  कमी  होती  ।  किन्तु

 उठा  सकते  हैं  ।  जो  माननीय  सदस्य
 wa तक  इसके  बिल्कुल  विपरीत  होता  आया

 विनियोग  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  हैं  ।
 इन  पांच  वर्षों  में  हमारे  पास  जो  नगदी

 चाहते हे  वे  भ्र पनी  अपनी  बातें  लिख  कर
 भारत  में  शर  भारत  के  सभी

 को  पानी  की  तरह  बहाया  जा  हन् [का : ट
 ।  अतः

 मुझे  देदें  जिन  से  में  उन  पर  विचार  कर  सकूं
 ।

 wa  हम  की  कार्यवाही  पर  जाते  हैं
 ।  यह  स्पष्ट  है  कि  हम  संकट  से  मुक्त  नहीं ों

 पंडित  एस०  सी०  मिश्र  (  मुंगेर
 हो  सके  हैं

 ।

 QItseHeC  श्रिया-पद  पर  यासीन
 :  सामान्य  बजट  पर  बहस  के  प्रति

 दिन  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  हम
 किन्तु  यदि  श्राप  विनियोजन

 का

 विनियोजन  के  बिना  प्रगति  नहीं  कर
 क्रम  प्रारम्भ  करना  चाहते  हैं  तो  के  पास

 किन्तु  यदि  हम  रहने पर  धन  कहां हैं  wares  सकते  हैं  कि  हम

 ऐसा  करते  तो  परिणाम  उल्टा  हो  सकता  विषव  बेक  से  धन  ले  लेंगे  |

 हैं  ।  किन्तु  यह  तो  कुछ  भ्रमित
 सी

 बात  है
 |

 होना  चाहिये  कि  किसी  भी  देश  की  अधिक

 माननीय  वित्त  मंत्री  के  शब्दों  में  ही  विनियोजन  हालत  का  लाभ  उठा  कर  ही  विदेशी  उस  पर

 का  अर्थ  होता  है  चालू  मुद्रा
 में

 से
 धन  निकाल

 कब्जा  देते  हैं
 |  हमें  ्

 कर  लगाना |  वास्तव म  यह  विनियोजन  रहने  की  आवश्यकता  उधार  लेकर

 करना है  ।  मेरे  विचार  में  यह  तो  मानी  हुई  विनियोजन  करना  कहां  की  नीति  है  ।

 बात  है  कि  सरकारें  ५  बजटों  की  ठीक  से  श्राप  अपनी  स्थिति  का  लोगों
 को

 ज्ञान  क्यों
 व्यवस्था  मुद्रास्फीति  या  मन्दी  को

 नहीं  उन्हें  विश्वास में  क्यों  नहीं
 लेते

 ?

 दूर  कर  सकती हें  ।  किन्तु  मुझे  यह  देख  कर

 श्राइचर्य  होता  है  कि  भारत  में  पिछल  पांच  wae  बहुत  से  सदस्यों  को  यह  ज्ञात

 सालों  से  इसके  बिलकूल  विपरीत  कार्यवाही  नोक  प्रति  वर्ष  हम  ऋण  के  लिये  ge

 की  गई  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  यह  करोड  रुपये  केवल  व्याज  के  रूप  में  दे  रहे

 श्रीनिवासन  दिया  था  मुद्रास्फीति  को  हैं  ।  जनता  ज्ञात  चाहती है  कि

 काबू  में  कर  लिया  गया  है
 ।

 किन्तु  थोड़े  आखिर  यह  ६४  करोड  रुपये  प्रति  वर्ष  किसे

 ही  दिनों  परमाणु  उन्होंने  फिर  कहा  कि  उन्हें  दिये  जाते  हूं  ?  क्या  यह  ऋण  चुकाए  नहीं

 यह  पूर्णरूप  से  विश्वास  नहीं  है  कि  मुद्रास्फीति  जा  सकते हैं  ?  आपका कहना  हैं  कि  हमारे

 को  काबू  में  कर  लिया  गया  हैं  अथवा  पास  इतना  धन  नहीं  है  किन्तु  यह  बात  श्राप

 इसलिये  ag  विनियोजन  का  कार्य  आरम्भ  जनता के  सामने  क्यों  नहीं  रखते  |  उन्हें

 नहीं  देखा  जाये  तो  इस  प्रकार  हम  विश्वास  में  लीजिये  ।
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 एस०  ate  मिश्र

 इस  रूप में  रखिये  जिससे
 जन

 साधारण  उसे  वित्त  मंत्री  ने  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  कहा  था

 कि  अमेरिकन  गेहूं  की  बिक्री  से  राशि

 कया  ड्राप  ने  यह  बतलाने  कोशिश
 प्राप्त  होगी  विशेष  सुधार

 निधि  में  रखा  जायेगा ॥  अब  शायद  वहीं
 की  ह  कि  गत  दो  वर्षों  में  aa  ने  खाद्य

 समाहार  पर  ५५  करोड  रूपये  खो  दिये
 राशि  इस  प्रकार  प्रयोग  में  लाई  जा  रहीं

 दोनों  बातें  नहीं  हो  सकतीं
 ।

 एक
 जोर

 तो तथा  इस  वर्ष  भी  श्राप  इंगलैंड  से

 या  इंग्लैंड  के  द्वारा  X2  करोड  at  कहते  हैं  कि  arr  उन्हें  जमा  कर  रहे  हैं
 |

 रूपये
 का  खाद्यान्न खरीद  रहे  हैं  ?  मेरे  गौर  दूसरी

 रोक  इस  प्रकार खर्च  कर  रहे

 ।

 कहने  का  aha  यह  है  कि  भारत  एक  गरीब
 ह

 देश है  ।  जबान  एक  करोड  से  अधिक
 अब  में  सरकार  की  वित्तीय  नीति  को

 राशि  को  व्यय  करने  का  विचार  करें तो  उसके

 पुरे  विवरण  सदन  के  समक्ष  रखें  जिस  से
 लेता हूं  ।  यदि  आप  तटकर  की  दरें

 जनता  उन  में  दिलचस्पी  ले  सके  आर  इस  प्रकार
 देखें  तो  अप  देखेंगे  कि  खाद्य  सम्बन्धी  वस्तुओं

 आपकी  सहायता कर  सके  |  अपना ७०  या
 पर  मूल्य  के  अनुसार  ३७  प्रतिशत  तक  वल्क

 १००  करोड  की  रक़म  तो
 साफ

 कर  जाते  ह
 fear  जाता  किन्तु  जब  शराब  की  बारी

 आती  है  तो  यही
 घट

 कर  मूल्य
 झ्र  बातें  करते  हें  जैसे  कुछ  हम्ना  हो  नहीं  ।

 fad FT  कीਂ
 फिर  art  ही  बताइये  लोग  इस  सम्बन्ध  में

 प्रतिशत  लिया  जाता  हैं  ।

 मशीनों  पर  Lou  प्रतिशत  तटकर  लगता
 उदासीन न  रहें  तो  क्या  करें  ।  वे  समझ  ही

 नहीं  पाते  कि  श्राप  क्या  कर  रहे  हें  या  क्या  हू  जब  कि  सिलाई  की  मशीनों  पर  Rll

 करना  चाहते  हैं  ।  प्रतिशत  लिया  जाता है  ।  यह  मामूली  बातें

 २  फरवरी  को  प्रस्तुत  किये  गये  बजट
 है  किन्तु  इससे  पता  लगता  हैँ  कि  हवा  किस

 में  मद
 ओर  बह  रही है  आप  किसको  संरक्षण

 ११४,  वित्त  विभाग  के  लिये

 ४,०००  रुपये  की  व्यवस्था  दिखलाई  गई  थी  |
 प्रदान  करना  चाहते  हे  चाहे  आप  ग़रीबों

 को  साथ  दे  रहे  हों  अमीरों  किन्तु
 किन्तु  दो  ही  महीनों  में  यह  राशि  बढ  कर

 १०,००,०३,०००  रुपये  हो  गई  हैं  ।  में
 यह  सत्य है  कि  जनता  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 उत्साह  नहीं  है  और  अप  इस  के  लिये  जनता

 मानता  हूं  कोई  झा पाती  बात  हो  गई  होगी  ।

 किन्तु  वित्त  मंत्री  को  तो  सदन  को  विश्वास

 को  दोषी  भीਂ  नहीं  ठहरा  सकते  हैं  ।

 में  लेना  चाहिये था  ।  वें  बतलाते कि  इस
 श्री  सी०  डी०  देशमुख

 :  में  माननीय  सदस्य

 से  ज्ञात  करना  चाहूंगा  किਂ  खाद्य  समाहार  के
 कारण  से  ऐसा  करना  पड़ा

 ।
 च्  ऐसा

 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  |  सम्बन्ध  में  ६९  तथा  ५५  करोड़  रुपये  की  हानि

 उठाने  के  आंकड़े  उन्हें  कहां  से  प्राप्त  हुए  |
 वित्त  मंत्री  ato  डी०  :

 किस  मद  का  निर्देश  कर  रहे  हें  ?
 यदि  वे  अभीਂ  बताना  न  चाहें  तो  मंद  य  पृष्ट

 कीਂ  संख्या  लिख  कर  मुझे  बाद  में  सूचित  कर
 पंडित  एस०  सो०

 मांग
 के

 सकते  हें  ।
 मद  ११४ का  ।  पहलें  आपने  वित्त  मंत्रालय

 के
 पूंजीगत  व्यय  के  लिये  ४०००  रूपये  पंडित  एस०  सी ०  मिश्र  :  ६९  करोड़

 दिखलाये थे  किन्तु  wa  उसे  बढ़ा  कर  १०  रुपये  अनुदान  की  मांगों  के  खण्ड  १  में  मिल

 करोड़  ३  हजार  बताया  गया  है  ।  माननीय  सकते हैं  ,  मांग  संख्या  ४१  के  नीचे  ही  तथा
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 हम  न  करना  चाहेंगे  ।  में  भीਂ  इस  बात को
 44

 करोड़  रपये  की  राशि  ठीक  उसके  पहले

 र
 स्वीकार  करता  हूं  कि  यदि  इस  प्रकार  की

 माननीय  सदस्य  कोई  बात  हो  तो  हमें  विरोध  करना
 सभापति  महोदय

 चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  इन  परियोजनाओं  में
 माननीय  मंत्री  महोदय  को  नोट  लिख  कर

 भेज  सकते हैं
 अधिक  अमरीकीਂ  काम  नहीं  कर  रहे  हें  ।

 और  यदि  कोई  ऐसी  बात  होती  भी  है  तो
 श्री  बंसल  :

 ara  आप  को  टिपिकल  सहयोग  तथा
 सरकार  उसको  अच्छी  तरह  जान  जायेगी

 तथा  ऐसा  प्रबन्ध  करेगी  कि  यहं  परियोजनाओं

 सामूहिक
 पौंड  पावना  दे  कर

 विदेशी  संपत्ति  को  कब्जे  में  विदेशी  हमारे  ही  हाथों  में  रहेंगी  ।

 ऋण  तथा  अप्रत्यक्ष  करारोपण  को  घटाने  के
 में  एक  ऐसे  क्षेत्र  से  आता  हुं  जहां  की  भूमि

 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  गये  कटौती  प्रस्तावों
 तो  उपजाऊ  है  किन्तु  पानी  की  कमी  के  कारण

 तक  अपने  आप  को  सीमित  रखूंगा  |
 उसका  कोई  लाभ  नहीं  हो  पाता  ।  मुझे

 दैनिक  सहयोग  तथा  सामूहिक  मालूम  हुआ  कि  अमरीकनों  ने  खेतीਂ

 परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  अनेक  प्रकार  नामक  एक  प्रणाली चलाई  जिसके

 की  आलोचनायें  की  गई  हें  क्शिषकर  विरोधी  स्वरूप  उन  क्षेत्रों  में  भी  अधिक  पैदावार  होती

 पक्ष  द्वारा  ।  मेरे  विचार  में  इस  समझौते
 है  जहां  पानी  की  कमी  है  ।  मेरा  निवेदन

 में  केवल  एक  हीਂ  वाक्य  ऐसा हूं  जिसके  विरुद्ध
 हैं  कि  हमें  भीਂ  यह  प्रणाली  अमेरिका  से  सीखनी

 कुछ  कहां
 सकता  है  |  अनुच्छेद  ३

 चाहिये  तथा  ऐसे  क्षेत्रों  में  सीमा  ठीक  परियोजना  यें

 में  लिखा
 | ह

 विशेषज्ञों  के  दल  के  संचालक  कार्यान्वित  करनी  चाहियें  ।

 तथा  सदस्यों  का  चुनाव  तथा  नियुक्ति  संयुक्त  जहां  तक  २,०००  नल-क्यों  को  लगाने

 राष्ट्र  अमेरिका  की  सरकार  करेगी  किन्तु
 का  सम्बन्ध  है  यह  आशंका  प्रकट  की  गई  हैं

 वे  ऐसे  व्यक्ति  होंगे  जिन्हें  भारत  सरकार
 कि  नल-कपों ५  के  वे  ग  भी  जो  भारत  म  तैयार

 स्वीकार  करेगी  ।
 ी

 इस  का  यह  अंत  नहीं  है
 होते  हें  अब  इस  समझौते के  कारण  भारत  में

 कि  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  की  सरकार  जिस
 आयात  किये  में  माननीय  मंत्री  महोदय

 किसी  को  भी  नाम निद शित  कर  देगी  उसे
 का

 ध्यान  इस  बात  की  ओर  विशेषरूप  से

 भारत  सरकार  स्वीकार  करना  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  कोई  wr

 ही  पड़ेगा  ।  इसका  at  केवल  यह
 ऐसी  वस्तु  बाहर  से  आयात  नहीं  करनी  चाहिये

 अभिप्राय  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका
 जिसे  हम  अपने  देश  में  बना  कर  तैयार  कर

 की  सरकार  ऐसे  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करे
 संकते हू  ।

 जिन्हें  स्वीकार किया  जा  सके  और  जब  तक

 स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  हे  तब  तक

 नियुक्ति  कंसे हो  सकती हे  ।  पावना  दे
 कर

 भारत  में  जो  विदेशियों  की

 सम्पत्ति है  उसे
 खरीद  लेना  चाहिये  में  भी

 जहां  तक  सामूहिक  परियोजनाओं  का  इस
 बात  से  सहमत  हुं  कि  देश  में  ब्रिटिश

 सम्बन्ध  हैं  मेरे  साभने  बेठ  मेरे  कुछ  मित्रों  को  कारखाने  बैंक  इत्यादि  न  रहें  ।
 किन्तु

 भय  कि  इन  परियोजनाओं  कौ  आड़  में
 यदि  अपने

 को
 उठाना  चाहते  है

 बहुत  से  अमरीकी  इस  देश  में  घुस  आयेंगे  यदि  आप  चाहते  हं  कि  आपਂ  कीਂ  आधिक
 तथा  वे  हम  से  ऐसी  बातें  करवायेंगे  जिन्हें  स्थिति  सुधर  जाये

 तो  आप को  उन्हैं  cera
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 या  पांच  वर्षों  से  उद्योगपतियों  को  हर  प्रकार
 ही  पड़ेगा  ।  क्योंकि  यदि  आप  अपने  पौण्ड

 पाने  से  उनकीਂ  सम्पत्ति  खरीद  भी  लेते  की  रियायतें  दी  ar  रही  हूं  उन  पर  कर

 घटाये
 रहे  छूट दी

 at  रही  है
 है  तो  भी  आप

 अपनी  पू
 जी  को  ऐसे  उद्योगों

 में  फंसा  देंगे  जो  कि  वर्तमान  किन्तु  हमें  किन्तु  गरीब  आदमी  को  पीसा  जा  रहा  र. ह

 तो  अपनी  पू  जी  को  उद्योगों  के  विकास  में  लगाना
 तम्बाकू  जसी  चीजों  पर  कर  लगा

 कर  उनका  जीवित  तक  कठिन  कर
 नये  उद्योग  खोलने में  लगाना है  जिनकी

 हमें परम  आवश्यकता है  ।  दूसरी बात  यह
 दिया  गया  हे  ।

 भी  हू  कि  हमारे  देश  में  जितने  भी  विदेशी  में  माननीय  चित्त  मंत्री  का  ध्यान  एक

 कारखाने  इत्यादि  ह  उन  सब  की  मशीनें
 बात  की  ओर  विशेष  रूप  से  आकर्षित

 बहुत  पुरानी  हैं
 ।  उन्होंने उनको  कम  दामों  करना  चाहता  हूं  और  वह  है  तम्बाकू  पर

 में  खरीदा  था  किन्तु  बाजार  भाव  चढ़  जाने  के  कर
 ।  में  जिस

 क्षेत्र
 से  आता  हूं  वहां

 पर

 कारण  अब  उन  के  भीਂ  दाम  चढ़  गये  इस  अधिकतर  लोगਂ  अपनी  जीविका  gar  से

 प्रकार  चढ़े  हुए  भावों  में  विदेशी  सम्पत्ति  पालते  यही  वहां का  कारबार  है  ।  पहले

 खरीदना  कहां  की  बुद्धिमानीਂ  होगी  ।  हमें
 तम्बाकू  पर  १  आना  पौंड  कर  लगा  ।

 अपनी at  बहुत
 सोच  विचार  कर

 धीरे  धीरे  उसे  बढ़ा  कर  ८  आना  कर  दिया  गया

 उपयोग  करना  चाहिये  ।
 है  ।  इससे  तम्बाक्  के  व्यापारियों  को  बड़ी

 अब  म  विदेशों  द्वारा  दीः  जाने  वालीਂ  हानि  उठानी  पड़  रहित  |  जब  अन्य  वस्तुओं

 के  दाम  गिर  जाने  से  खुले  बाजार
 में

 सहायता  को  लेता  हूं  ।  मेरे  सामने  aq

 मित्रों  को  यह  बात  रह  रह  कर  वस्तु  |  कि  तम्बाकू  १०  रुपये  प्रतिਂ  मन  प्राप्त हो  सकता

 हम  विदेशी  सहायता क्यों  लेते  हे  चाहे  वह  किसी  हूं  तब  बेचारे  लाइसेन्स दार  व्यापारियों  को

 वहीं  ११  रुपये  ६  आने  प्रति  मन  बेचना  पड़ता प्रकार की  कयों  न  at  |  में  चाहता  हूं  कि  मेरे  मित्र

 यदि  रूस  को  ही  अपना  आदश  समझते  हें  है
 |

 तम्बाकू  कर  हटा  कर  ३  आने  प्रति

 तो  भी  वहां  पर  पंचवर्षीय  योजनायें  होती  पौंड  हो  जाना  चाहिय े।

 पहले  पहल  रूस  ने  भीਂ  लगभग  ¥Y,000  गोदामों  को  भेजन  में  तम्बाकू  में

 व्यक्तियों  को  सहायता  के  लिये

 उसने भी  विदेशी

 ५
 से

 १०
 प्रति  दात  तक  की  कमी  हो  जाती

 बाहर  से  बुलाया था  ।  है  क्योंकि  वहू  कहां पर  qa  जाता  हैं

 सहायता  के  लिये  हाथ  बढ़ाया था  तब  फिर
 किन्तु  सरकार

 केवल  ३  प्रतिशत  at  छूट

 हमारे  ऐसा  करने में  क्या  हानि है  ।  में
 देती है  ।  मेरे  विचार  में  यह  छूट  ५  प्रतिशत

 तो  उन  में  से  एक  हूं  जो  यह  सोचते  हें  कि  बिना
 कर  देनी  चाहिये  ।  साथ  हीਂ  इस  की  सुनवाई

 विदेशी  सहायता  के  हम  उतनी  शीघ्रता  से

 safe  नहीं  कर  सकते  ह  जितनी  शीघ्रता

 के  लिये  सरकार  को  अधिकरण  नियुक्त  करन

 चाहियें  जिससे  व्यापारियों  कीਂ  अपीलें  सुनी

 से  हम  करना  चाहते हें  जा  सके ं।

 श्री  बल् लात रास  (gg™t )  :
 में  आरम्भ  सरकार  कीਂ  विंमान  नीति  को  देखते

 में  हीਂ  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  यह  बजट  हुए  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  लोग  अधिकਂ

 Crary  aa, हैउ हैं  as  न  कर  सकेंगे  ।

 कर  सकती है  ।  में  देख  रहा  हूं  कि  चार  जब  लोगों को  खाना  कपड़ा  हीਂ  नसीब  नहीं
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 होता तो  वह  आप  की  इस  खर्चीलीਂ  सरकार  को  भाग  में  आता  है  |  में  विनियंत्रण  के  पक्ष

 ले  कर  क्या  करेंगे  ।  यहां  तक  कि  तामील  में  हूं  किन्तु  इस  समय  यदि
 आप

 ऐसा  करते

 नाड  वाले  तो  आप  से  अलग  हो  कर  रहना  हें  तो  इसका  यह  अर्थ  हुआ  कि  आप  उन  बातों

 चाहते  x  वे  आप  के  इस  शासन से  असन्तुष्ट  पर  परदा  डालना  चाहते  जो  आपकी

 अधिक  अन्न  उप जाओं  नीति  के  असफल
 ्

 रहने  से  उठ  खड़ी  हुई  है
 ।

 यद्यपि  इस  देश  की  अधिकतर  जनता

 खेतों  बाड़ी  पर  निभंर  रहती  ह  फिर  at  इस
 श्री  सुजाउद्दीन

 मझ  से  पूर्व  वक्ता  ने  अन्य  दलीलों  के  साथ
 सरकार  ने  उद्योगपतियों  की  सहायता  करके

 उन्हीं  को  ऊपर  उठाया  है  ।  बात  तो  यह  ह  कि
 यह  भी  एक  दलील  रक्खी  है  कि  वस्तुओं के  दामों

 में  कमी  हुई  है  किन्तु  तम्बाकू
 पर

 कर  कम
 नहीं आप  इस  देश  को  एक  पंजीपति देश  बना  कर

 किया  गया है  यह  बजट  स्वीकार  करने
 पश्चिमी  गट  का  साथ  देना  चाहते | ह्

 हम  ने  राष्ट्रमण्डल में  न  रहने  का  ठीक  ही  निश्चय  योग्य  नहीं  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  किसी  बात

 पर  इस  प्रकार  निश्चय  कर  लेना  कहाँ
 किया है  ।  हमारे  पास  पौंड  पावना  है  किन्तु

 उसका  क्या  लाभ  जब  हम  उसका  राष्ट्रीय
 की  बुद्धिमानी

 कार्यों  के  लिय  प्रयोग  हीਂ  नहीं  कर  सकते
 सदन  में  अनेक  बार  कहा  गया  है  कि

 हू  ।  सरकार  उद्योगपतियों  का  साथ  देती  ह  उत्पादन  की  योजनाओं  में  नहीं

 किन्तु वे  तो  आस्तीन  के  सांप हूं  और  उसी की  लगाया  गया  ह  साथ  ही  भारत  में  उद्योगों

 जड़  काटने  पर  तुले  रहते  हें  ।  वे  सरकार की  को  ठीक  से  बांटा  नहीं  गया  पंचवर्षीय

 परवाह  कब  करते  हें  ।  देश  का  उत्पादन  पिछले  योजना  में  यह  नहीं  बताया  गया  कि

 १२  वर्षों  में  केवल  प्रति  वर्ष  १  प्रतिशत
 पांच  ag  के  अन्त  में  हमारी  आय  कितनी

 केਂ  हिसाब  से  बढ़ा  है  ।  इससे  भलाਂ  देश  बढ़  जायेंगी  तथा  बेकारी  कितनी  सीमा  तक

 का  क्या  लाभ  हो  सकता  है  |
 युद्ध  काल  में  लोग कम  हो  जायेगी ।

 इसलिये  अपना  रुपया  काम  धन्धों  में  लगाते

 वित्त  मंत्री  का  कहना  ह  कि  वे  आयकर
 थे  क्योंकि  लाभ  होने  की  अधिक  आशा

 ठीक  से  वसूल  नहीं  कर  पाते  हें  क्योंकि  उनके
 रहतीਂ  थीਂ  किन्तु  अब  तो  वह  बात  रही  नहीं  ।

 पास  अनुभवी  अधिकारियों की  कमी  है  ।  अतः  गैर-सरकारी  मदों  में  भी  रुपया  बहुत
 जब

 आप  के  पास  इतने  अधिकारी हैं  और
 लगाया गया  हो  सकता  है  यह  सब  कुछ

 आप  उन  पर  करोड़ों  रुपये  व्यय  कर  रहे  हैं  इसलिये  हो  किਂ  लोग  अभीਂ  यह  पूर्णरूप  से

 तो  क्या  आपਂ  इस  काम  के  लिय  अधिकारी
 न  कर  सके  हों  कि  पूंजी  बाजार

 प्राप्त  नहीं  कर  सकते  |  वास्तव बात
 कसा  हूं  तथा  उन्हें  कहां  और  कितना  रुपया

 यह  हे  कि  आप  पूंजीपतियों से  ठीक  ठीक  कर
 लगाना  चाहिये  ।

 वसूल  करना st  नहीं  यदि  ऐसी

 ही  जरूरत है  तो  हम  वेतन न  लेकर  लोग  अब  गरीबी

 यह  काय  करने  के  लिये  तयार  हैं  |  तथा  भूख  को  मार  भगाने  के  व्याकुल

 मेरे  विचार  से  प्रबन्ध  एजेन्सी  प्रणाली  हो  रहे  इसलिये  सरकार को  चाहिये

 हुआ  देनी  चाहिये  क्योंकि इस  से  लगभग  ७०  fe  व्  जनता  के  इस  उत्साह  को  उचित

 प्रति
 शत

 लाभ  ऐसे  एजेन्टों  को  होता  है  तथा  भाग  पर  लाकर  उसका  ठीक  से  उपयोग

 केवल  ३०  प्रतिश्त  अंशधारियों  के  करे
 ।  कहीं  ऐसा  न  हो  fe  यह  उत्साह
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 मुही  उद्दीन
 |

 एसी  बातों  के  करने  में  लगाया  जाय  जो  कि  सरकार  की  आधिक  नीति  ने  उसे  एक

 न  होनी  चाहिये  |  ay  के  लिये  और  भी  पक्का  कर  दिया

 कुछ  पव  सरकार  ने  छोटीਂ  बचत

 योजना  चलाई  थीਂ  |  किन्तु  उससे  कोई

 विशेष  लाभ  नहीं  हुआ  लोगों  का  कहना  है

 सरकार  की  करारोपण  नीति  को  हदी

 लीजिये  ।  राजस्व  का  लगभग  ७०  प्रति  दत

 कि  जब  रुपया बचता  हीਂ  नहीं  तो  लगाया  कहां
 भाग  अप्रत्यक्ष  करों  वारा  वसूल  किया  जाता

 से  जाये ।  यह  कुछ  सीमा  तक  ठीक  भी  है  |
 &  जिसका  अधिकतर  बोझ  ग़रीब  उपभोक्ताओं

 किन्तु  भारत  में  अधिकतर  लोग  खेतीਂ  बाड़ी
 पर  ही  पड़ता हे  ।  सरकार तो  ग़रीब  आदमी

 पर  निभा  करते  हें  यदि  हम  किसानों

 में  ऐसी  बचत  के  प्रति  रुचि  पदा  कर  दें  तो  हमें

 को  चूस  लेने  पर  तैयार  हो  गयी  आवश्यक

 वस्तुओं  पर  कर  लगा  कर  सरकार  मध्यम

 अवद्य  कुछ  रुपया  देश  कीਂ  आधिक  दशा
 श्रेणी  के  व्यक्तियों  तथाਂ  साधारण  व्यक्तियों

 सुधारने  के  लिये  firs  सकता  है  |
 को  भूखा  रखना  चाहती  हूं  ।  उन्हीं  करों  के

 कारण  बहुधाਂ  उन्हें  भूखा  रहना  पड़ता  हैं  ।

 श्री  नाना दास
 यही  नहीं  बल्कि  रेलों  का  किराया  तथा

 अनुसूचित  में  लाखों  मजदूरों  डाक  के  लिफ़ाफ़ों  इत्यादि  का  मूल्य  बढ़ा
 तथा  किसानों  की  ओर  बोलने  कर  सरकार  ने  साधारण  व्यक्ति  के  लिये

 खड़ा  हुआ  हूं  |  में  चाहता  हूं  कि  बजट

 को  इस  प्रकार से  जाये  जिससे

 जीवित  रहना  कठिन  कर  ह  ।  कर

 इस  प्रकार  से  लगाया  जाता  है  कि  उसका
 गरीबों  को  लाभ  पहुंचे  ।  यदि  आप  देवा

 केवल  oll  प्रतिशत  भार  अमीरों  पर  पड़ता
 की  sed  सुधारना चाहते  ह  तो  इस  जादू

 हूं  तथा  बाकी  सब  ग़रीबों  और  मध्यम  श्री

 at  छड़ी  अर्थात्  बजट  से  काम  लीजिये  |
 के  लोगों  को  सहन  करना  पड़ता  है  ।

 कहा  जाता  है  कि
 नेहरू  सरकार

 ने
 प्रस्तुत  दशा

 बनाये  रखी है  किन्तु  ऐसा  करने  में  उसे  लोगों  इस  का आय-कर  को  ही  ले  लीजिये  ।

 के  जीवन  से  खेलना  पड़ा  किन्तु अब  जनता  भार  उच्च  मध्यम वग  के  छोटे  व्यापारियों

 अपने  तथा  अपने  बच्चों  के  जीवन  से  खिलवाड़  तथा  छोटे  उद्योगपतियों  पर  पड़ता  किन्तु

 करने  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  हे  fat  भी
 बड़े  बड़े  जमींदार  तथा  चोर

 देश  में  धन  का  उत्पादन  तथा  वितरण  उस  देश  बाजारी  करने  वाले  साफ़  बच  निकलते
 की

 आर्थिक
 नीति  पर  निसार करता  है  इससे  बड़े  बड़े  उद्योगों  में  लोग  बेनामीਂ  अंश  लेकर

 ही  लाखों  लोगों  की  तकदीर  का  फ़ैसला  करोड़ों  रुपये  का  आय-कर  हड़प  जाते  हें  ।

 होता  है
 ।

 पिछले  पांच  वर्षों  के  शासन  में  उद्योगपतियों  के  साथ  एसी  उदारता  दिखलाने

 बेकारी  का
 बोल

 बाला
 रहा  लोग  भूख  से  का  केवल  एक  अभिप्राय  हूं  और  वह  यह  है  कि

 मर  उन्हें  कष्ट  सहने  केवल  इसीलिये  सरकार  उन्हें  अप्रसन्न  करके  नहीं  रह  THAT

 fe  सरकार  पूंजीपतियों  का  साथ  देना
 वह  ब्रिटेन  तथा  अमेरिका  के  हाथ  में  कठपुतली

 चाहती हैं  |  उसे  करोड़ों  गरीबों  की  कोई
 बनीਂ हुई  है  ।

 परवाह  नहीं  देखा  जाये  तो  राष्ट्रपति

 कि  अपने  अभिभावक  द्वारा  साधारण  आदमी  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  में  जो  आधिक

 के  विरुद्ध  लड़ाई  की  घोषणा  कर  दी  है  तथा  नीति  अपनाई  जाती  थी  तथा  अब  कांग्रेस
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 राज्य  में  जो  नीति  अपनाई  जा  रही  उसमें  तो  जो में  छोटी  छोटी  बातें  इंटरनल

 में  कोई  अन्तर  नहीं  पाता  ।  सरकार  ने  ऐडमिनिस्ट्रेशन  बारे  में  कहना

 रियों  या  छोटे  कारखानेदारों  को  कभी  भी  चाहता  हुं  ag  बिल्कुल  डल

 मालूम  होंगी  ।  अपने  अपोजिशन कोई  रियायत  नहीं  dt  इसके  विपरीत

 उसने  पूंजीपतियों  पर  कर  घटा  कर  उनका  के  दोस्तों  की  तकरीर  सुन  कर  तो
 में

 साथ  दिया  हाल  ही  में
 पटसन  पर  निर्यात  हरान रह  गया  |  एक  तरफ  एक  साहब

 शुल्क  कम  कर  दिया  गया  है  जिससे  बिड़ला  यह  कहते  थे  कि  हम  हिन्दुस्तान  के  बाहर

 जेसे  व्यक्ति  अपार  धन  कमा  सकें  ।  किन्तु  जाना  चाहते  हें  और  एक  ही  मिनट  में  वह

 यह  कहने  लगे  कि  में  इनकमटैक्स  आफिसर
 दूसरी  और  सरकार  ने  खाद्य  सम्बन्धी  सहयता

 बन्द  करके  साधारण  व्यक्ति  पर  फिर  अधिकारी )  बनने के  लिये

 आघात  किया  है  ।  तैयार हुं  ।  अभी  में  ने  एक  तकरीर  सुनी

 जो  कि  बहुत  जोर  से  की  गई  और  जिसमें
 बजट  में  गया  है  कि  ब्याज  के

 सुपरलेटिव  डिग्री  का

 रूप  में  हमें  ६९  ।।  करोड़  रुपये  वार्षिक  देने  पड़ते

 यदि  आप  अमेरिका  इत्यादि  देशों  से
 कोई  शब्द  इस्तेमाल  करने  से  बाकी  नहीं  रहा  +

 में  उस  तकरीर  को  सुनकर  हैरान था
 ऋण ले  कर  उन्हें  ब्याज  के  रूप  में  मोटी  रकम

 यह  कहा  जाता है  कि  यहां  पर  टेक्स  कम  कर
 देते  हें  तो  इस  से  कोई  लाभ  नहीं  है  |

 दिया  गया  साथ  यह  भी  शिकायत

 यदि  सरकार  वास्तव  में  सच्ची  यदि  थी  कि  यहां  टेक्स  बढ़ाया गया  है  ।  गर्जेकि

 सरकार  जनता  की  भलाई  चाहती  यदि  वहां इस  तरह  की  स्पीचेस  थीं

 सरकार  विरचित  समाज  चाहती  हे  तो
 कि  बिल्कुल  कंट्राडिक्ट्री  विरोधी )

 उसे  साहस  के  साथ  निम्न  कर  लगाने
 उन  को  सुनने  उनको  पढ़ने  वाला

 अर्जित  आय  तथा  देव  आय  पर  और
 उनको

 करने
 वाला  कोई  अपने  हृदय  से

 मृत्यु  सुधार  अतिरिक्त
 उन

 को  सपाटे
 )  नहीं कर  सकता  |.

 लाभ  कर  तथा  कारबार  लाभ  कर  लागू  ऐसी  तकरीरें  इस  मौके  पर  बिल्कुल  बेमानी  हैं

 करन  निगम  कर  तथाਂ  अति कर  और  में  उन  की  नकल  नहीं  करूंगा  ।  में  निहायत

 की  दरों  में  वृद्धि  करनी  चाहिये  तथा
 अदब  से  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  की  खिदमत

 दिखता  हो  तो  धन  का  युद्धयोगीकरण भीਂ  में  चन्द  एक  बातें  अजे  करना  चाहता  हूं
 करना  चाहिये  |  अन्त  यदि  सरकार  जो  कि  इंटरनल  ऐडमिनिस्ट्रेशन  से  और

 ara  देने  को  प्रत्याशी  नहीं  देती  तथा  यदि  टेक्स
 से  ताल्लुक  रखती

 सरकार  मजदूरों  को  उनकीਂ  मेहनत  का  लाभ

 नहीं  उठाने  देती  अवश्य  ही  वह
 पहली  बात  जो  में  अज॑  करना  चाहता

 हूं  वह  यह  है  कि  इस  बजट  में  चन्द  चीज़ों
 नष्ट  हो  जायेगी  |

 के  लिये
 और

 चन्द  उमूर  म  पूरी  रकम  नहीं

 पंडित  ठाकुर  दास  arta  दी  मसलन  एक  बात  जो  में  खास  तौर

 माननीय  चेयरमेन  लायक
 पर  अजे  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  पंजाब

 दोस्त जो  मुझ  से  पहले  बोले थे  उनकी
 के  अन्दर  पंजाब  गवर्नमेंट को  कुछ  ऐसे  अखरा

 तकरीरें  सुनने  के  बाद  में  जो  छोटी  छोटी  जात  करने  पड़ते  हें  जो
 कि  फ़िलवाक़े  सेंट्रल

 इंटरनल  एडमिनिस्ट्रेशन  maT
 मेंट

 को  करनें  पंजाब  या  दूसरे

 के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  एसे  ज  में जो  कि  प्रा वि सेज
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 है  कि  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  एक  हरियाना बार्डर  प्रांतीय  होते  हैं  उ  में  कुछ  ऐसे

 खर्चे  प्राचीन  को  करने  पड़ते  हें  जो  कि  प्राविस  are  ही  ऐसी  हे  कि  जिससे  पंजाब

 के  steve  के  लिये  नहीं  होते  य ०  पी०  और  दूसरे  हिस्सों  को  मवेशी  मिलते

 और
 हरियाना  drs  से  फायदा बल्कि

 उन
 खर्चों  को

 उन
 प्राविसेज  को

 इस
 लियें

 बरदाशत करना  पड़ता  है  कि

 वह॒बाडंर
 पर  सारे  भारत  वर्ष  को  होता  चुनांचे

 इस  ब्रीड के  इतने  जाया  हो  जाने  से  न  fash
 हहैं। दर अस्ल दर  अस्ल  यह  अखराजात  सेंट्रल  गव

 मेंट

 को  करने  चाहियें
 ।  चुनांचे  अभी

 जब
 पंजाब  पंजाब  का  नुकसान  हुआ  है  बल्कि  सारे  मुल्क

 के  अन्दर  बजट  पास  हुआ  और  बजट  पर  का  नुकसान हुआ  ।  इसलिये इस  मामले

 को  fag  स्टेट  पर  ही  नहीं  छोड़ना  चाहियें

 साहिबान  ने

 इस

 बात  पर  बहुत  जोर  दिया

 बल्कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  को  भी  इस  में  हिस्सा

 लेना  चाहिये
 ।  इसी  तरह  से

 व  ऐसे और  हैं  सेंट्रल  गवर्नमेंट को
 अजमेर  और  रायलसीमा  से  यानी  जहां

 करने  चाहियें  और  में  अदब  से  अजे  कि  जहां  कहत  हुआ  वहां  से--यह  आवाजें

 सेंट्रल  गवर्नमेंट को  यह  खर्चे पं

 गवर्नमेंट  के
 ऊपर  नहीं  डालने  चाहियें  बल्कि  रही  है  |  स्पष्ठ  गवर्नेमेंट्स  इस  तरह  का  खर्चा

 नहीं  कर  सकती  हैँ  और  उनको

 खुद
 बरदाशत

 करने  चाहियें  ।
 ही  यह  खर्चा  बरदाशत  करना  पड़  रहा है  |

 दूसरी  बात  जो  में  इस  जीवन  में  कहना  सेंट्रल  गवर्नमेंट  को  चाहिये  कि  वह  ऐसे  हालात

 का  सवाल
 है  हिन्दुस्तान में  कहत  का  कहीं  होगा  को  की  ag  शिकायत  नहीं

 खर्चा  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया  को
 हटेंगी  कि  हम  को  पुरी  पुरी  नहीं

 हूं
 ।

 यह  ठीक  है  कि  फूड  होती  इस  मतंबा
 जो  शिकायतें रहीं  उनमें

 की  रेसपांसिबिलिटी
 )  यह

 भी  शिकायत  थी  कि  स्टेट्स  में  मजदूरों

 स्टेट्स  की  गवर्नमेंट  (  को  दस-दस  और

 की  है  और  सब  स्टेट्स  को  मिल  कर  के

 )

 आना  मजदूरी  दी  गई  जो  कि  बहुत  at

 अन्दर  फूड  इन्तिज़ाम  आज चरखें के  जरिये  जो  मदद  दी  जाती

 है  उसमें  से  ढाई  आने  की  मदद  it  है  ।

 का  सवाल  इसलिये  में  अदब  से  अजे  करूंगा  कि  जहां

 जसे  बाढ़  या  सूखा  वगैरह
 वहां

 यह
 खर्चा

 wee
 mane

 के  जिम्मे  नहीं  डालना  चाहिये
 लिये  एक  सेंट्रल  tie  फंड  अकाल

 और  सिवा  इस  के  कोई  चारा  नहीं  कि  सेंट्रल  कोष  )  कायम  किया  जाना  चाहिये  जैसा  कि

 गवर्नमेंट उस  खर्चे  को  बरदाशत  चुनार
 पहले

 गवर्नमेंट  को  बहुत  ज्यादा  खर्चा  करना  पड़ा

 और
 फिर  भी  वहां  के  लोगों  को  यह  शिकायत

 करना  चाहता  हूँ  कि  रिहैबिलिटेशन

 के  सिलसिले  में  सरकार  ने  जो  मदद

 इस  कहत  में  हिसार  में  करीब  एक  a  दी  है  उस  के  बारे  में  सरकार  का  यह  खयाल

 है  कि  इस  मदद  से  लोग  रिहैबिलिटेशन  हो
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 गये  दरअस्ल  बात  ऐसी  नहीं  हें  अभी  तक  यह  है  कि  जहां  तक  टैक्स  का  सवाल  है  हमारा

 जो  यह  टैक्सेशन  at  सिस्टम  ) रिपयूजीज  )
 को  गेन फुल

 मेंट  नौकरी  )  नहीं  मिली  हैं  और  है  वह  दरअसल  कई  तरह  से  निहायत

 सरकार  को  यह  कम्प्लेसेंसी  कीट  )  हैं  ।  यह  टैक्सेशन

 कि  रिफ्यूजी  इन्तिज़ाम  हो  गया  का  सिस्टम  यहां  पुराने  जमाने  से
 चला

 में  अजे  करना  चाहता  हूं  कि  दुरुस्त  नहीं  है
 ।  आ  रहा है  ।  जब  कि  ब्रिटिश  गवर्नमेंट

 यहां थी  तो  ae  यहां  के  लोगों  से  ज्यादा अभी  रिहेबिलिटेशन  फाइनेंस  कारपोरेशन

 वित्त  निगम  के  वास्ते  एक  डेपुटेशन  से  ज्यादा  टैक्स  वसूल  करना  चाहती
 थी

 मंडल )  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  और  उस  ने  ऐसी  तरकीबें  निकाली  थीं  कि  जिन

 की  खिदमत  में  हाजिर  हुआ  था  ।  उस
 से  यहां  पर  लोगों  ज्यादा  से  ज्यादा

 हम  ने  अजे  किया  था  कि  रिहेबिलिटेशन  टेक्स  किया  जाये  ।  वहीं  सारा  का

 कारपोरेशन  को  १५  करोड़  रुपया  मिलना  सारा  सिस्टम  अभी  तक  चला  आ  रहा

 चाहिये  और  में  यह  wt  करूंगा  कि  यह  अब  में  यह  अजे  करूंगा  कि  यहां  पर  फौरन

 माकूल  है  |  इस  को  मंजूर  करना  एक  टेक्सेशन  इंक्वायरी  कमीशन

 ।  जांच  बिठाया  जाय  और  वह  सारे

 टेक्सेशन के  सिस्टम  की  जांच  कर  के  बताते

 इस  हाउस  में  बहुत  जोर  से  कि  यहां  किस  तरह  से  टेक्स  होना  चाहिये  ।

 यह  शिकायत  की  गई  हैं  कि  शिड्यूल्ड  काइट्स  चुनांचे  में  सन्  २८  से  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर

 को  एजुकेशन  साहिबान की  खिदमत  में  अजे  करता चला  आ

 )  के  लिये  बहुत  कम  रुपया  दिया  गया  रहा  हूं  कि  हिन्दू  जाइंट  फ़ैमिली

 हैं और  में  उस  शिकायत को  निहायत  अदब  संयुक्त  का  टेक्स  बिल्कुल  नाजायज

 से  दुहराना  चाहता हूं  ।  सन्  १९२८  में  लाला  है  ।  यह  फंडामेंटल  प्रिसीपल  सिद्धान्तों  )

 लाजपत  राय  ने  यहां  खड़े  हो  कर  पुरानी  के
 ख़िलाफ़

 है
 और  वेसे  भी  अनजान

 गवर्नमेंट  से  कहा  था  कि  गवर्नमेंट  को  इन  में  इस  के  ऊपर  बहुत  दफ़ा  अज़

 लोगों  की  तालीम  के  लिये  एक  करोड़  रुपया  कर  चका  हूं  इसलिये  में  उन  चीज़ों  को

 देना  हम
 ने  भी  कांस्टीट्यूदान बनाते  दुहराना  नहीं  चाहता  |  इस  के  अलावा  मझे

 यह  कसम  खाई  थी  कि  दस  साल में  और
 भी  बहुत

 सी
 बातें  अज़  करनी  हैं  ।  लेकिन

 हम  इन  का  दरजा  इतना  ऊंचा  कर  देंगे  कि  जमीन  करूंगा  कि  इस  सवाल  को  बराबर

 उन  को
 किसी

 फरदर  रि प्रेजेंटेशन

 की  या  किसी  खास  रियायत की

 टाला  गया  है  ।
 आज

 तक
 मेरे  सामने  कोई

 ऐसा  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  नहीं  आया

 जरूरत  नहीं  रहेगी  ।  अगर  हमारा  वही  मैयार  जिस  ने  इस  को  डिफ़ेंड  किया

 कायम  है  तो  हम  को  उन  की  तालीम के  लियें  हो  कि
 हिन्द  जाइंट  फ़ैमिली का  टैक्सेशन

 कम
 से  कम

 एक  करोड़  रुपया  रखना  चाहिये  जायज़  हैं  ।  हर  एक  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  ने

 मेरे
 साथ  हमदर्दी  का  इज़हार  किया  ।  लेकिन

 अब  इन  बातों  को  छोड़  कर  में  चन्द  बातें
 रुपये

 का
 मामला  है

 ।
 हर  एक  यह  चाहता  है

 fe  रुपये  मेरी  जेब  में  डाल  जाइये  ।  अभी
 टैक्सेशन  के  सिलसिले  में

 तक  इस  सवाल  पर  कुछ  नहीं  ।
 क  करना  चाहता  हूं  ।  एक  बात  जो

 इसलिये  मैं  अदब  से  अर्ज  करना  चाहत
 रता  हूं में  खास  तौर  पर  अजे

 करना  चाहता  हूं  वह  कि  अगर  आप  इस  सिस्टम  को  जायज़
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 ठाकुर  दास  जमाव

 करार  देना  चाहते  हें  तो  आरग्यूमेंट  )  चीज़  दुरुस्त  होती  तो  इनकम  टैक्स  ))

 से  हम  को  हरा  दीजिये ।  क्योंकि  हम  रोज़  के  लिये  इन् डी विजुअल  केसेज

 रोज़  आप  को  तकलीफ़  नहीं  देना  चाहते  |  में  जाने  की  जरूरत  ही  क्यों  होती

 यह  fare  ज्वाइंट  फ़ैमिली  का  जो  टैक्सेशन हैं  में  इसलिये  आप  की  खिदमत  में  ast  करता

 ag  बिल्कुल  नाजायज  है  और  इन्साफ  के  हूं  कि  इस  को  छोड़िये |

 उसूलों  के  ही  नहीं  बल्कि  फंडामेंटल  उसूलों

 के  भी  खिलाफ़ है  ।  क्या  आप  लोगों  को
 अब  तम्बाकू  की  तरफ़  देखिये  ।  इस

 हाउस  में  कई  साहिबान  ने  इस
 मजबूर करना  चाहते  हें  कि  as  जा  कर  सुप्रीम

 के  बारे में  शिकायत की  है  ।  में  न  तो  सिगरेट

 कोट  से  इस  को  नाजायज़  क़रार
 दिलायें  ।  में  अदब  से  करना  पीता  हुं  और  न  लेकिन  में  यह  जानता

 हूं  कि  इस  पर  टेक्सेशन  का  इंसीडेंस  )

 चाहता  हूं  कि
 खुद  आप  के  इन्वेस्टीगेशन

 कमीशन  में  भी  इस  के
 बहुत  सख्त  है  ।

 बारे  में  जो  सिफ़ारिशें  की  हैं  उन  को  भी
 एक  बीघा  की  कीमत  तकरीबन  हमारे

 आजਂ  तक  आप  ने  मंजूर  नहीं  किया  हैं  ।
 ज़िले

 के  आस  पास
 में  g4o,  २००  रुपये

 आप  कहते  हें  कि  आप  की  आखिरी  लिमिट
 हैं  लेकिन  जहां  पर  तम्बाक  बोई  जाती  है

 ३,६०० हैं  लेकिन जो  आदमी  ५०० या  ६००
 वहां  सिर्फ़  टैक्स  240,  २००,  RKo  रुपये

 पैदा  करता  है  वह  भी  इस  नाजायज़  तरीके
 एक  विधा  का  ले  लेते  कहां का  इन्साफ़

 से  टेक्स  हो  जाता  हैं  ।  इस  के  ऊपर  गौर  होना
 है  कि  दाढ़ी से  भी  मूंछ  बड़ी  कीमत

 चाहिये  इस  मतबा  फ़ाइनेंस बिल

 है  कि

 से  भी  ज्यादा  टैक्स  एक  गांव में  ६  हजार

 विधेयक )  नहीं  बीघा  जमीन  हैं  और  उस  की  सालाना

 जिस  हम  को  यह  कहने  का  मौका

 मिलता  ।  इसलिये में  ने  इस  वहां  अज
 गुज़ारी  ८३०  रुपये है  ।  इंकम  टेक्स

 के

 इंस्पैक्टर  जाते  हैं  तो  वह  कहते  हैं  कि  हम
 कर  दिया  |

 ६  या  ७  हज़ार  रुपया  टेक्स  लेंगे  ।  में  आप  से

 इस  तरह  से  आप  ने  टैक्स  के  सिलसिले  अजे  करूंगा  कि  यह  आप  का  टैक्सेशन  किस

 तरह  होता  जब  फ़सल  खड़ी  होती में  कुछ  तरीके  बना  लिये  हैं  इस  सिलसिले

 में  एक  कहानी  कई  बार  सुनाई  जा  चुकी  है  ह ैतो  लोग  दरख्वास्त देते  हें  कि  इस  की  जांच

 कि  :--  कर  ली  जाये  लेकिन  तब  कोई  नहीं  जाता

 हिसाब जूं  का  कुनबा  डूबा
 क्यों

 ।

 बाद  में  आबिटरेरी  तरीके  से

 जो  रकम  चाहते  हैं  लगा  देने  हैं  ।  मेरे  पास

 आप  कुछ  अवरेजेज़॒  मुक़र्रर  एक  a  नहीं  बहुत  शिकायतें हैं

 कर  लेते  हैं  कि  फ़लां  ट्रेड
 )

 और  में  ने  चन्द  एक  डिप्टी  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर

 के  पास  पास-आन  (  भेज-देना ) में  इतना  फ़ायदा  होता  है  ।  इसी  हिसाब

 से  आप  टैक्स  वसूल करते  हैं  ।  यह  जो  आप  ने  कर  दी  है  ।  एक  शिकायत  तो  मेरे  पास

 अवरेजेज़  का  तरीका  बना  लिया  है  वह  गलत
 ऐसी  है  जो  कि  एक  रिटायर्ड  इंकम  टैक्स

 इस  के  ज़रिय ेसे  आप  यह  बगैर  देखे  कि  ओवरसियर की  है  जो  यह  कहते  हैं  कि  इस

 उस  आदमी
 को

 वाकई  कितना  फ़ायदा  हुआ
 के  अन्दर  बहुत  ज्यादती  है  और

 में  अदब
 है  अपना  टेक्स  वसूल  कर  लेते  अगर  यह  ऐसा  नहीं  चाहिये  |
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 से  अज़  करूंगा  कि  इस  के  जांचने  की  जरूरत  अमल  में  ले  चाहिये  ।  यू०  पी०  में

 ट्  |  सेल्स  टैक्स  करके  मुताल्लिक  झगड़ा

 वहां इस  तरह  के  अफ़सरान  मुकरंर

 थें  लेकिन  उन  ai  इंडिपेंडेंट  बना  दिया

 इस  के  अलावा  एक  रिफार्म
 और  उन  का  तजर्बा  कामयाब  हुमा  जो  पहले

 के  बारे  में  में  खास  तौर  अर्जे
 एक्जीक्यूटिव  आफ़तों  अधिकारी  )

 करना  चाहता  वह  यह  हैं  कि  अपेलेट
 थे  उन  को  एक  इंडिपेंडेंट  जुडिशियल  आफ़िसर

 असिस्टेंट  कमिश्नर  सहायक  आयुक्त  के  मातहत  कर  दिया  है  ।  में  अर्म  करूंगा  कि
 को  सी०  बी०  आर०  की  मातहती  से  हटा  दें  ।

 ऐसा  करना  निहायत  मुनासिब  होगा  ।

 अगर  वह  सी०  बी०  असर  की  मातहती  में

 रहते  हं  तो  वह  इंडिपेंडेंट  तौर  में  एक  बात  की  तरक  आप  को  तवज्जह

 से  काम  नहीं  कर  सकते  ।  एपेलेट  असिस्टेंट  और  दिलाऊंगा  और  इस  मौके  पर  मेरा

 कमिश्नर  इंडिपेंडेंट  नहीं  हें  ।  बाकी  जितने  काम  कुछ  थोड़ा  सा  case

 आफिसर्स  हैं  वे  खुद  हो  टेक्स  लगाते  भी है  ।  इंवेस्टीगेशन  ऐक्ट

 कात  करते  खुद  ही  पुलिस  हैं  और  खुद  ही  जो  सन्  १९४७  से  हमारे  देश
 में  है

 जज
 हैं  ।  सारे  मुल्कों  में  ऐसा  ही  है  ।  इस  के  उस  की  तरफ़  में  हमेशा  हाउस  को  तवज्जह

 बारे  में  मेरी  शिकायत  नहीं  हैं  मेरी  शिकायत  दिलाता  रहा  हूं  और  में  कहता  रहा  हूं  कि

 तो  यह  है  कि  जो  अपेलेट  असिस्टेंट  कमिश्नर  ऐसा  सख्त  कानून  शायद  हिन्दुस्तान  में  को ई

 मुक़र्रर  हुए  हैं  यह  इंडिपेंडेंट  नहीं  हैं  और  जब  तक  नहीं  इंवेस्टीगेशन  कमीशन  का  |

 यह  शख्स  सी०  बी०  आर ०  के  मातहत  हैं  इतना  ही  नहीं  जब  कामयाबी  नहीं  हुई  तो

 तब  तक  ag
 इंडिपेंडेंट  तरीके

 से
 काम  नहीं  गवर्नमेंट  ने  एक  ऐसा  सिस्टम  यहां  पर  जारी

 कर  सकता  |  इस  का  ट्रांसफ़र  किया  कि  उन  को  इतने  अख़ितयारात  दे  दिये

 प्रोमोशन
 )

 और  पोस्टिंग  जो  ज़रूरत  से  ज्यादा  रख  में  इस  का  क्रिटिक

 सब  कुछ  सी०  बी०  आर०  के  मातहत  हमेशा  रहा  हूं  ।  लेकिन  मुझे

 |  सेकुलर  वह  जारी  करता  खुशी  है  और  मैं  इसी  वास्ते  कहता हूं  कि  यह

 उसे  उस  को  मानना  पड़ता  मेरा  टास्क  रि

 Q  ।  इस  तरह  इंकम  टैक्स में  इंडिपेंडेंट  कि  इंकम  टेक्स  और  फ़ाइनेंस  डिपार्टमेंट

 जुडीशियरी  कायम  ने  जो  काम  किया  वह  इस  कदर  शानदार

 नहीं रह  सकती  और
 पूरा  इंसाफ़  नहीं  हो  था  fe  में  उस  की  तारीफ़  किये  बगैर  नहीं

 सकता  ।
 में  अर्ज  करूंगा  कि  आप  के  इंवेस्टीगेशन  रह  सकता  किसी  साहब  को  खुशामद

 कमीशन  ने  भी  इस  डिमांड  को  नहीं  करता  लेकिन  यह  भीਂ  दुरुस्त  नहों  होगा  कि

 ame  था  ।  इसलिये  में  हर  एक  शख्स  को  जो  ड्यू  नोड  आफ़

 आप को  यह  रिफार्म करना  चाहियें  ।  उन्हों  प्रेम  सराहना  के  योग्य  हैं  )  है  कह

 ने  यह  कहा  एपेलेट  असिस्टेंट  कमिश्नर  हमारे  श्री  महाबीर  त्यागी

 को  इस  के  अंडर  से  इस  की  जो  काम  किया  उस  को  में  क्या  कहूं  ।  श्री

 मातहती  हटा  कर  इंडिपेंडेंट  बना  देना  त्यागी  साहब  ने  तो  इस  के  अन्दर  त्रिशूल

 चाहिये  ।  में  आप  से  अज  करूंगा  कि  यह  ऐसा  जादूगर  का  सा  काम  किया  ।  इधर  तो  क्या

 किया  कि  अपने  अपमान  कमिश्नर रिफ़ाआ
 हैं  जिस

 को  आप  को

 फौरन  मंजूर  कर  लेना  कौर  में  और  इंकम  टैक्स  अफ़सरान  में  उन  के  दिल
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 ठाकुर  दास
 असैसी  की  मदद  करेंगे  ।  में  यही  चाहता हूं  |

 आग  लगा  दी  कि  तुम  जाओ  और  रुपया  में  समझता हूं  कि  इस  देश  में  कोई  ऐसा  नहीं

 इकट्ठा  यह  कम्पीटीशन
 )

 जो  यह  न  में  यह  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में

 करा  दिया  कि  तुम  जाओ  और  ज्यादा  से  जो  इंकम  टैक्स  देने  वाले  हैं  वे  इंकम  टैक्स
 को

 ज्यादा  इकट्ठा  और  वह  ay  इवेड न  वे  इंकम  टैक्स  देना  अपना

 किस  तरीके  से  ब्योरोक्रेटिक  wa  वे  यह  समझें  कि  यह  नेशनल

 तरीके  से  बल्कि  एप्रोच  गवर्नमेंट है  और  जो  कुछ  उन्हें  देना हैं  वह

 जरूर  दें  ।  साथ  ही  साथ  यह  भी  चाहता हूं पहलू  से  )
 लोगों  के  पास

 जाओ  और  उन  का  काम  करो  और  दूसरी
 कि  हर  एक  इंकम  टेक्स  आफ़िसर  असेसी

 का  दोस्त  हो  और  उस  पर  असेसोਂ  का  भरोसा तरफ़  क्या  किया  कि  टैक्स  इवैडर  हड़पने

 से  कहा  कि  तुम्हारा  चिमनी  को  आग  हो  कि  जो  कुछ  रकम  कानूनन  दीਂ  जानी  चाहिये

 उस  से  ज्यादा  टैक्स  नहीं  लगाया  जायेगा  |
 नहीं  बुझने  देंगे  एक  तरफ़

 आग
 लगा

 दी

 और  उधर  बुझने  नहीं  दी
 ।

 तो  फ़िर  कया  कि  जो  कुछ  हमें  देना  वह  उसे  लेगा

 यह  चीज़  हर  एक  आज़ाद  मुल्क  में  में देखता
 जनाब  वाला  ६९  करोड़  रुपया  इस  तरकीब  से

 हासिल  किया  कि  टैक्स  इवेडर  खुशी  खुशो  कि  ईमानदार  wat
 अच्छे

 इन्कम  आफ़िसर  इम्दाद  करते  हें  ।  जब इस  को  खज़ाने  में  डालते  रहे  ।  जादूगर

 क्या  करता  यही  तो  सौदेबाज़ी  करता  आप  ने  मद्रास  और  कलकत्ते  वगेरह  में  ऐसे

 अफ़सरों  को  लगाया  है  तो  में  at कि  देना  में  चाहूं  नहीं  लेकिन  aa  से  ले
 मैं

 ्  करना  चाहता  हुं  कि  ६९  करोड़  रुपया  का
 करूंगा  कि  इस  पालिसी  को  जारी  रखें

 गबन  डैकोनियन  मेथड  से  स्टार  चैम्बर  और  जहां  तक  हो  ऐसे  आदमियों

 मैथड  से  बल्कि  सही  तरीके  मालूम  कर  को  जमकर  करें  जिन  के
 पास  इन्कम

 टैक्स

 लिया  अज़  करूंगा  कि  यह  काम  ऐसा  था
 असेसी  भरोस ेसे  जाये  और  कहे  कि

 जो  सराहनीय है  और  इस  के  अलावा जी  बड़ी  हमारी  मदद  करें  ।  गवर्नमेंट  क्या  पब्लिक

 बात  है  वह  यह  है  कि  आप  के  डिपार्टमेंट ने  वह
 की  नौकर  है  अब  गवर्नमेंट  को  उन  को  तरक्की

 नहीं  देता  चाहिये कि  जो  इंकम  टैक्स  आफ़िसर
 उसूल  कायम  जो  कि  सही  उसूल  था

 और  यह  जो  डिपार्टमेन्ट  का  उसूल  व  पोज़ीशन  ज्यादा  रुपया  इकट्ठा  करे  उस  को  तरक्की

 ते  दे  बल्कि  वह  इंकम  टेक्स  आफ़िसर  जो
 )  थी  उसमें  किसी  तरह  से  नुक्सान  नहीं

 पहुंचने  दिया  ।  साथ  ही  मेरे  नुक्ते  ख्याल  वालों  कि  सही  तौर  पर  टैक्स  लगायें  वह  आइन्दा

 अच्छा  अफ़सर ने  जो  सुझाव  रखे  थे  उन  को  सच्चा  ठहरा
 तरक्की  का  मुस्तहब  है  ।

 दिया  ।  में
 ba

 फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  वह  है  जो  इंसाफ़  की  कार्यवाही  से  हमारे

 साहब  की  भी  तारीफ़  करना  चाहता  हूं  उन्होंने  सर
 को

 ऊंचा  कर  दे  और  हमारे  खज़ाने  को  भी

 करदाता  यानी  टैक्स  देने  वालों
 भर दे

 की  मदद की  है  ।  उन्हों  बताया
 में  जनाब  की  खिदमत में  एक

 कि  पब्लिक  रिलेशंस  आफ़िस से
 ज़रूरी  बातें  और  अज  करूंगा  ।

 में  ने
 अधिकारी  )  बम्बई  और  मद्रास  में  चन्द  पिछले  सश  में  कस्टम  बैरियर

 मुक़र्रर  किये  गये  उन  का  क्या  काम  (  बट्टि.गुल्क  चौकी )  के  में  अज्ज

 किया था उन  का  काम  यह  होगा  कि  वे  इंकम  टैक्स
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 के  हमारे  प्राविसेज़  के  अन्दर  होते  अर्ज़ करे  देता  हूं  कि
 अगर  आप  चाहते  हैं

 डेमोक्रेसी  वर्क  (ata):
 हैं  उन  के  बारे  में  अजे  किया  था  तो  हमारे

 फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  मेरीਂ  उस  तकरीर  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  आप  की  सारी

 bad
 को  सुन कर  जरा  चौकन्ने से  हो  गये  थे  ।

 स्कीम  अच्छी  तरह

 करे  तो  डिसेंट्लाइजेशन अगले  रोज़  उन्हों  ने  कहा  पांच  साल  के

 करण )  का  काम  सिर्फ़  यह  ही  न
 लिये  मुआहिदा हो  चुका  में  अर्ज  करूंगा

 कि  अगर  वह  मुआहिदा  पांच  साल  का  होना  चाहिये  यह  होना  चाहिये  कि

 हो  चुका है
 तो  उस

 के
 पीरियड

 )
 उस  के  लिये  स्टेट  को  मजबूर  करे  कि  आमदिनों

 में  से  हिस्सा  हर  एक  जिले  व  ताल्लुक  को
 को  हटा  सकते  हैं  ।  एक  आ  ज़ाद  मुल्क  में  आपस

 में  स्टेट्स  में  कस्टम  बैरियर  का  होना  हर  एक  विलेज  ग्रुप  हर  एक  गांव

 केबिल  नहीं  हैं  ।  स्टेट  दे  जिस  को  ताल्लुक  विलेज

 गांव  डिस्ट्रिकट  वाले  खुद  खर्चे  कर  सकें
 में  कहता  हुं  कि  टैक्सेशन  में

 यूनी  मिटी

 होनी  चाहिये  सेल्स  टैक्स  में  और  महसूस  कर  सकें  कि  दरअसल
 आज

 यूनिवर्सिटी  करते  इन्कम  टैक्स  में  यूनि  स्तान  में  आज़ाद  हुकूमत  कायम  हुई

 है  और  इस  के  बनाने  में  और  इस  के
 रुपये फ़ामिटी  करते  हैं  तो  इस  में  भी  यूनिफ़ामिटी

 होनी  चाहिये  ।  यह  एक  आज़द  मुल्क  की  के  इस्तेमाल  करने  में  हम  को  A  अग्यार  हू

 सभ्यता  के  खिलाफ़  हैं  कि  आपस  में  इस  तरह
 और  सही  नमूना  है  डेमोक्रेसी  का

 ।

 यही  डेमॉक्रैसी  है  । की  यूनिफ़ामिटी  न  हो  |

 एक  बात  में  और  अर्ज  करूंगा  ।  अब  बस  मुझे  इतना  ही  कहना  है  ।  में
 आप

 का  शुक्रिया  अदा  करता हूं  कि  आप
 ने  मेहरबानी

 फ़ाइनेंस  कमीशन  बेठा  हुआ  है  |  में  अदब

 से  ay  fe  हमारे पास  जितनी  कर  के  मुझे  एक  दो  मिनट  ज्यादा  दिया

 तजवीज़  जो  डेवलपमेंट
 )

 श्री  तुलसीदास  :

 की  तजवीज़  हें  उन  को  हम  जानते  हैं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  जनता  में  झ्राधिक

 व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  जो  दृढ़ता  का  भाव
 बहुत  अर्से  तक  स्टेट

 को
 चलाना  है  और

 सारे  देश

 को  उन्नति  करना  है  ।  ऐमी  सूरत  में  जरूरी  है  ला  दिया  है  उस  के  लिये  वे  बधाई  के  पात्र  हैं
 ।

 कि  आप  स्टेट्स  को
 हर  मामले  में  ग्रांट्स  सरकार  की  AMA  व्यवस्था  पंच  वर्षीय  योजना

 पर  निभंर  करती  है
 तथा

 wa  यह  काम  वित्त
 और  लोस  न  दें  बल्कि

 स्टेंट  को  ag  रिसो पेज  दे  दें  कि  मंत्री  महोदय  का  है  कि  वह  उसके  लिये
 धन

 स्टेट  अपनी  ताकत  से  खुद  उन  रिसोर्सेज  की  व्यवस्था  करें
 ।  किन्तु  हमें  यह  बतलाया

 की  आमदनी  को  निकाले  और  यह  महसूस  जाता  है  कि  लाभ  का  बजट  तैयार  नहीं  किया

 करे कि  उस  की  आमदनी से  जो  एक  एक  जा  सकता  है  क्योंकि  हमें  देश  में  ऋण  नहीं

 पेसा  खर्चे  होता  है  वह  ठीक  ठीक  होता  हैं  ।  मिलता है  ।  किन्तु  यह  ऋण  क्यों  नहीं

 जो  आप  देते  हैं  उसे  स्टेट्स इधर  उधर  खर्च
 मिलता  है  इसका  कोई  कारण  नहीं  बताया

 कर  देती  स्कवेंडर  खर्ची )  कर  देती  गया है  ।  यह  इस  कारण  है  कि  हम

 हूं  और  वह  यह  समझती  हें  कि  यह  पर्याप्त  धन  बचा  नहीं  पाते  हे  अ्रथवा  जिन के

 ara  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  वसूल  नहीं  करेंगे  ।
 पास  धन  है  वे  सरकारी  हुंडियों  में  धन  लगाना

 इसी  सम्बन्ध  में  एक  निहायत  ज़रूरी  बात  अर्ज  नहीं  चाहते  हे ं?  में  चाहता  fe  माननीय

 कर  देता  हूं--और  एक  चौथाई  मिनट  में  ही  वित्त  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  इस  बात  को  ध्यान
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 में  रखें  कि  जनता  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  स्थिति
 की

 शर
 आकर्षित  चाहूंगा

 रुपया  तभी  लगायेगी  जब  उसे  इस  बात  का  जो  मद्रास  में  विनियंत्रण  के  कारण  उत्पन्न

 विश्वास  हो  जायेगा  कि  सरकारी  विभागों  में  हो  गई  है  ।  वहां  पर  चावल  का  दाम  ११  भराने

 धन  का  दुरुपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  ८
 पाई  से  बढ़  कर  १  रुपया  ३  ४  पाई  हो

 साथ  ही  उद्योगपति  इस  बात  की  कोशिश  करें  गया है  ।  इसका  रारीबों  पर  बहुत  बुरा  असर

 कि  कम  क़ीमत  पर  माल  तैयार  किया  जाये  पड़  रहा  है  ।

 war  वे  विदेशी  माल  से  मुक़ाबला  कर  सकें  |

 जहां  तक  बजट  का  सम्बन्ध  है  में  कहना

 कुछ  लोगों  का  विचार  है  कि  हम  घाटे  चाहता  हूं  कि  उसमें  आंकड़े  कभी  ठीक  से  नहीं

 का  बजट  बना  कर  धन  की  कमी  को  पूरा  करें  दिखाये जाते  हैं  ।  यह  कहीं  भ्रच्छा  होता

 अर्थात्  मुद्रा  का  प्रसार  करके  ।  किन्तु  ऐसा  यदि  एक  छोटी  सी  पुस्तिका  प्रकाशित  कर  दी

 करने  के  लिये  हमें  अपनो  नक़दी  तथा  पौंड  जाती  जिस  में  यह  बताया  गया  होता
 कि

 पावने
 पर  दुष्टि  रखनी  पड़ेगी  जो  कि  दोनों  ही  अस्थायी  संसद्  के  प्रति  सत्र  में  कितनी  राशि

 इस  के  अलावा  पारित की  गई  ;  नई  मांगें  क्या  कया  हें  तथा बहुत  कम  रह  गये  हें  ।

 अभी  हाल  ही  में  हम  मुद्रास्फीति  के  चक्कर  से  बजट  ५  जिस  रूप  में  कि  वे  अ्रस्थायी

 बाहर  निकले  हें  प्रौढ़  यदि  ज़रा  सी  भी  ग़लती  सिद्ध  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  गये  तथा

 वित्त  मंत्रालय हो  गई  तो  यह  खतरनाक साबित  हो  सकती  है  ।  में  क्या  अन्तर  है  ।

 नोट  छाप  कर  चलाना  सरल  नहीं  है  ।  एक  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  है  क्योंकि यही  मंत्रालय

 आप  को  ननके  बातों  का  ध्यान  चाहिये  |  अरन्य  मंत्रालयों को  धन  देता  है  किन्तु  मुझे

 किन्तु  यदि  श्राप  ऐसा  करते  हें  तो  श्राप  उस  यह  कहते हुए  दुःख  होता  है  कि  हमारा  वित्त

 धन  को  ऐसे  मदों  में  लगाइये  जिन  से  तुरन्त  मंत्रालय  बहुत  बेढंगे  तरीके  से  काम  करता  है
 ।

 लाभ हो  सके  ।  पूंजीपतियों  को  प्रसन्न  करने  के  हेतु  वित्त  मंत्री

 ने  इस  देश  के  धन  तथा  रक्षित  पूजी  से  हाथ
 कुछ  समय  ga  fora  बेंक  ने

 सरकारी
 धो

 लिये  हैं  जिसका  परिणाम  यह  है
 कि  wa

 प्रतिभूतियों को  ara  समन  देना  बन्द  कर

 दिया  था  जिस  के  कारण  एक  असाधारण
 हम  लगभग  दिवालिये हो  चले  हे  ।

 राष्ट ी

 निर्माण  की  योजनाओं  के  लिये  बहुत  कम  राशि
 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  ।  यदि हम  चाहते

 हूं  कि  जनता  सरकारी  मदों  में  अपना  रुपया
 दी  गई  धन  की  कमी  के  कारण  ही  अधिक

 लगाये  तो  यह  आवश्यक  है  कि  fora  बेक
 wa  उपजाओ  आन्दोलन  बिल्कुल  aH

 हो  गया है  ।  ज़मींदारी Hi  समाप्त  करने  के
 हमेशा  सरकारी  प्रतिभूतियों  को  समर्थन

 देता  रहे  भ्र न्य था  रुपया  मिलना  कठिन  है  ।  लिये  हम
 जो

 किसानों  से  रुपया  वसूल  कर

 रहे  हें  उससे  देश  को  कोई  लाभ  न  होगा  ।
 हमें  विदेशी  सहायता  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते हुए  लेनी  चाहिये  कि  उससे  हमारे  उद्योगों
 ऐसा  करने  से  किसान  की  साम्य  कम  हो

 को  हानि न  पहुंचे  ।
 जायेगी  जिसके  कारण  ठीक  से  वह  खेती  न

 कर  सकेगा  तथा  जिस  का  परिणाम  यह  होगा  कि

 श्री  एन०  एस०  नायर  व
 अकाल  पड़ने  लगेंगे  ।

 मावेलिक्करा )  :  इसके  od  कि  मं  सदन  में

 प्रस्तुत  किये  गये  अनेक  कटौती  प्रस्तावों  पर  रिपोर्ट  को  देखने  से  पता  लगता  है  कि

 विस्तार  से  कुछ  कहूं  में  सदन  का  ध्यान  उस  वित्त  मंत्रालय  ने  wed  बड़ाई  के  पुल  बांध



 २३९३  सामान्य  ३  जुलाई  १९५२  अनुदानों  की  मांगें  २३९४

 सिफारिशों  के  अनुसार  हमें  सामान्य  राजस्व
 दिये  किन्तु  वास्तविकता यह  है  कि  वित्त

 में  से  ६०  प्रतिशत  मिलना  चाहिये  |
 क्योंकि

 मंत्री  एक  सर्वोच्च  प्रधान  मंत्री  बन  बैठते  हैं

 तथा  उनके  नीचे  काम  करने  वाले  भी  अपने  हमारे  राज्य  में  अनाज  की  कमी  रहती है
 तथा

 श्राप  को  किसी  छोट  तानाशाह  से  कम  नहीं  हम  ta  फलें  पैदा  करते  हें  जिंस  से  डालर

 समझते  ।  प्रशासन  तंत्र  के  लिये  कोई  ढंग
 प्राप्त  होते  हैं  अतः  हमें  अतिरिक्त  रूप  से  ७५

 प्रतिशत  सहायता  मिलनी  चाहिये  |
 नहीं  न  ही  वित्त  मंत्रालय  तथा  प्रिय  मंत्रालय

 के  बीच  कोई  सहयोग  अथवा  समन्वय  है
 |  अन्त  में  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि

 जो  राशि  कमंचारियों को  वेतन  के  रूप  आज  को  भारत  सरकार  पूंजीपतियों  का  साथ

 में  देन  के  लिये  दिखलाई  गई  है  उसका  बहुत
 दे  रही  है  वह  मज़दूरों  का  कुछ  भो  ea  नहीं

 रहो  है  ।  मेरे  विचार  में  विंमान  भारत
 बड़ा  भाग  मोटी  तनख्वाह  पाने  वाले  अ्रधिकारी

 साफ़ कर  देते  हें  निम्नवर्ग  के  कर्मचारियों  सरकार की  तुलना  BT  की  १९१७  की

 कि रेन् तकी  सरकार  तथा  ्य  वाली
 की  तो  कोई  परवाह  ही  नहीं  है  ।

 क्योंकि  केन्द्रीय  सचिवालय  में  भारत  के
 फोन  की  च्यांग काई  शेक  सरक।र  से  की  जा

 सभी  राज्यों  से  काम  करने  के  लिये  HAT  चारी
 सकत है  ।  यदि  सरकार  ने  मज़दूरों  के  हितों

 का  tra a  tar  तो  क्रांति  आने  में  देर न
 ad ह  यदि  वर्ष  में  एक  बार  वे  भ्र पने

 लोगों  |
 घरों  को  वापस  जाना  चाहें  तो  इस  में  क्या

 आपत्ति है  |  इसके  लिये  उन्हें  विशेषाधिकार  श्री  ato  बी०  गांधी

 टिकट  तो  मिलना  ही  चाहिये  ।
 मुद्रास्फीति  का  प्रश्न  इस  देश  में

 जहां  तक  के  सशस्त्र  दलों  के
 ही  नहीं  बल्कि  विश्व  में  फंडा  हुआ  है  ।  अतः

 यदि  हम  भारत  स्कोर  की  आर्थिक  नीति  के योजन  का  सम्बन्ध  है  मुझे  खेद  के  साथ  कहना

 पड़ता  है  कि  मेरे  राज्य  अर्थात
 सम्बन्ध  में  अथरा  असफलता

 ज्ञात  करना  चाहते  हें  तो  हमें  यह  दे  तरना  होगा कोचीन के  साथ  अन्याय  किया  गया  है  |  वहां

 के  सैनिकों  के  लिये  बिना  किसी  नौकरी  की  कि
 उस  का  नीति  से  मुद्रास्फीति  में  कहां  तक

 कमी  हुई  ह  ।  एक  और  ऐसे  भो  देश  हें  जहां व्यवस्था  किये  हुए  ही  उन्हें  निकाल  दिया  गया

 जब  कि  इस  सम्बन्ध  में  हैदराबाद  तथा  मुद्रास्फीति  as  १९५८०  में  अपनी  चरम  सीमा

 पर  पहुंच  गई  थी  जैसे  जाग  ।, मैसूर  के  साथ  कहीं  अच्छा  व्यवहार  किया

 गया  है  ।  इटली  इत्यादि  तथा  दूसरी  कौर

 प्र  rf  cy  लि  डे  ा  इंगलैण्ड
 में  सरकार  का  ध्यान  न्रावनकोर-काचीन

 राज्य  के  प्रभाकर  वि  भाग  को  ओर  आकर्षित
 ऐसे

 भी
 देश  हें  जहां  उसका  प्रभाव  भ्रमित  नहीं

 पड़ा  था  ।.  इन  दोनों  प्रकार  केਂ  देशों  पर  हुए
 करता  हूं  ।  वैसे तो  सरकार  कहती है  कि

 मुद्रास्फीति  के  प्रभाव  को  देखने  से  पता  लगता
 उसके  पास  अनुभवी  व्यक्तियों  की  कमी  हैं

 है  कि  भारत  की  स्थिति  बहुत  खराब  नहीं  हुई
 किन्तु  न्नावनकोर-कोचोन  में  ऐसे  व्यक्तियों  की

 है  ।  कोई  भी  देश  ऐसा  नहीं  बचा  जहां
 अघिकता  है  जो  आय-कर  से  भ  ड़ी  मौत  TK

 इसका  प्रभाव
 न  हो  |  अन्य  देशों  को

 चित  हें  ।  अतः  सरकार  को  उन  अधिकारियों
 स्थिति  को  देखते  हुए  हम  कह  सकते  हैं  कि

 से  लाभ  उठाना  चा  ea  ।
 भारत  सरकार  की  वित्तीय  नीति  ठीक  और

 राज्यों  के  समयोजन  के  सम्बन्ध  सफल  प्रमाणित हुई  है  ।  हो  सकता है  कि
 में  में  चाहूंगा  कि  वित्त  आयोग  को  थोड़ी बहुत  ग़लतियां  की  गई  हों  क्योंकि

 435PSD
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 वो ०  बी०

 यह  बजट  एक  विशाल  संघ  का  बजट  है  ।  हो  प्रान्तीय  राजस्व  &  नियतन  का  मामला

 है  हम  परिणामों  से  सहमत  हों  किन्तु  वित्त  आयोग  के  सामने  है  इसलिये में  यहां  पर

 जिन  बातों  को  लेकर  वे  परिणाम  निकाले  गये  उसके  विषय  में  नहीं  कहना

 हैं  उन  से  सहमत  न  हों  ।  किन्तु अन्त  में  यह  फिर  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  मामला

 तो  कहना  ही  पड़ेगा  कि  छोटी  छोटी  बातों  को  शीघ्र  से  शीघ्र  निबटा  दिया  जाये  जिससे

 छोड़  कर  सरकार  की  वित्तीय  नीति  की  राज्य  सरकारें  वर्ष  के  प्रारम्भ  ही  में  यह  जान

 सराहना तो  करनी  ही  पड़ेगी  ।  लें  कि  उन्हें  केन्द्र  से  कितनी  राशि  मिल  सकेगी  ।

 वर्ष  के  बीच  में  सहायक  अनुदान  की  याचना
 को ए०

 ato  रहा  कुछ

 इस  सम्बन्ध में
 लोगों  का  विचार  है  कि  हमें  विदेशी  सहायता

 करना  ठीक  नहीं  रहता  ।

 नहीं  लेनी  चाहिय े।  किन्तु  में  यह  निवेदन  में  चाहूंगा  कि  वित्त  मंत्री  पश्चिमी  बंगाल  का

 विशेष  रूप  से  ध्यान  रखेंगे  जैसा  कि  उन्हों  ने
 करूंगा  कि  संसार  में  ऐसा  कोई  भी  देश  नहीं

 है  जिस  ने  roe  निर्माणकाल  में  विदेशी  सहायता
 अपने  पंचाट  में  रखा  है  |

 रूस  को  ही  ले  लीजिय े।  सन्
 सन्  PEL I-UR  के  जो  झा गणन रखे  गये

 PERE  से  १९३२  तक  रूस  बराबर  विदेशी

 थे  तथा  सन्  9E¥2-%2 AY A AW adap वर्ष  में  जो  वास्तविक

 सहायता लेता  रहा  ।  यदि  हम  ने  कुछ
 प्राप्ति  हुई  उस  में  बहुत  है  तथा  इस  वर्ष

 गेहूं
 ले  वह  भी  बिना

 किसी  शर्तें  भी  फ़रवरी  में  जो  aa  रखे  गये  थे  वे

 तो  क्या  बुरा  किया  ।

 मई  में  रखे  गये  श्रागणनों  से  बिल्कुल

 हमारी  सरकार  लिये  यह  दुर्भाग्य  का  भिन्न हें  ।  मेरे  विचार  में  भ्रांकड़ों  के  सम्बन्ध

 विषय  है  कि  गत
 ४

 वर्षों  में  उसे  अपने  वित्त  में  इतना  होना  faa  मंत्रालय  को

 मंत्री  तीन  बार  बदलने  पड़े  ।  शोभा नहीं  देता  ।  इसका  जनता  पर  भी

 विचार  में  वर्तमान  वित्त  मंत्री  जिस  नीति  का  प्रभाव पड़ता  हूं  ।  लोग  सोचते हें  कि

 बजट ्  कर  We  उस  से  चीज़ों  के  दाम  गिरने  सरकार  उन्हें  बना  रही  है  |

 में  काफ़ी  सहायता मिली  है  ।  के  आंकड़ों  में  तथा  वास्तविक  ग्राहकों  में  कुछ

 तो  सम्बन्ध  होना  ही  चाहिये  ।

 सदन  में  सुझाव  रखा  गया  था  कि  हम

 घाटे  बजट  बनायें |  यदि  घाटे  के  श्री  बी०  दास  मेर

 बजट  की  ठीक  रूप  से  व्याख्या  की  जाये  तो  उस  माननीय  मित्र  डा०  लंका  स॒न्द्रम्ू  ने  सदन

 का  यह  भ्र थे  नहीं  होता कि  हम  देश  के  का  घ्यान  इस  बात  की  अर  आकर्षित  किया

 अन्दर  या  बाहर  से  ऋण  लेकर  ५  था  कि  भारत  सरकार  का  राजकोष  पर  जो

 तारों को  पूरा  करें  I  उसका होता  है  नियंत्रण  हूं  वह  संतोषजनक नहीं  है  ।  मेरा

 नोट  छापना  जिसके  भुगतान  के  लिये  सरकार  अपने  मित्र  श्री  देशमुख  से  निवेदन  ह  कि  वह

 के  पास  नदी  नहीं  होती  ।
 यह  एक  बहुत  राजकोष  पर  और  कड़ा  नियंत्रण  रखें  ।

 ही  खतरनाक बात  है  में  नहीं  समझता कि  उन्होंने  मंत्रियों  तथा  उनके  मंत्रालयों  को  बहुत

 यह  विषय  सदन  का  समर्थन  प्राप्त  करने  के  ढील  दे  रखी  है  ।  मुझे यह  देख  कर  बहुत

 लिये  रखा  ही  क्यों  गया  ।  यदि यह  विषय  आइटम  हुआ  कि  योजना  मंत्री  ने  आगणन

 जाना  ही  है  तो  केवल  वित्त  मंत्री  था  प्रधान  समिति  की  कुछ  उप पत्तियों  को  गल्त

 ठहराने  की  कोशिश  की  ।  मरे  विचार  में
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 किसी  भी  व्यक्ति  के  मंत्री
 का

 तो  कहना  कोरिया
 की

 स्थिति
 को  देखते हुए  क्या

 हमारे  माननीय वित्त  मंत्री  इस  देश हो  क्या  सदन  को  संविहित  समितियों

 की  उप पत्तियों  को  ग़लत  ठहराना  ठीक  नहीं  है
 ।  के  चोरबाजार  उद्योगपतियों

 तथा  tat  पतियों  पर  घ्यान  रख  रहे  हें
 ?

 मेरे  विचार  से  भारत  सरकार  को  वितीय

 नीति  बिल्कुल  ठीक  है  ।.  गत्  पांच  वर्षों  में
 यह  वर्दी  लोग  हें  जिन्होंने  कोरिया  का  युद्ध

 आरम्भ  होते  ही  चीजों  के  दाम  बहुत  अधिक
 हम  ने  अनेक  कठिनाइयों  को  पार  किया  है  ।

 बढ़ा  दिये  थे  तथा  उनको  चोरी  से  बेचते  थे
 ।

 अब  हम  जिस  स्थिति  में  हे  उसके  लिये  में
 मेरे  विचार  में  fea  मंत्रो  को  ऐसे  व्यक्तियों

 श्री  सी०
 डी०

 देशमुख  बधाई  देता  हूं
 ।

 की  गतिविधि  पर  सदन  में  तथा  सदन  के  बाहर

 अब  तक  सदन  में  किसी  ने  यह  प्रस्ताव  नहीं

 रखा  है  कि  आय  में  किस  प्रकार  वृद्धि
 कड़ी  निगाह  रखनी

 की  जा  सकती  fam  व्यय किस  प्रकार  से
 मुझे  ज्ञात  नहीं  है  कि  क्ति  आयोग  क्या

 घटाया  जा  सकता  हूँ  ।
 कर  है  किन्तु  एक  बात  है  जिसकी  ओर  में

 बम्बई  में  मेरे  मित्र  श्री  देशमुख  ने  एक  सदन  का  घ्यान  आकर्षित करना  चाहता

 और  मितव्ययता  समिति  नियुक्त  करने
 हूं और  वह  है  एक  करा  जांच  समिति  का

 का  सुझाव  रखा  था  किन्तु  जब  पह डे  नियुक्त  नियुक्त किया  जाना  |  हमें  यह  ज्ञात  नहीं

 की  गई  इस  प्रकार  को  समितियों  को  सिफारिशों
 है  fe  केन्द्र  को  कौन  से  करों  से  लाभ  पहुंचना

 की  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  हें  तो  और  यदि ह  तथा  राज्यों  को  कौन  से  करों  से
 ।

 दूसरो  को  नियुक्त  करने  का  क्यो  लाभ  |
 ऐसी  समिति  बन  जाती  है  तो  वह  ऐसे  करों  को

 अन्य  लोगों  के  साथ  में  भा  अपने  मित्र  श्री
 मिला  कर  एक  केन्द्रीय  बनाने  का

 त्यागी  की  उन  के  काम  के  लिये  उन  की  सराहना  प्रस्ताव  रख  सकता  जिससे  कुल  ur  का

 करता हूं  |  किन्तु  में  चाहता  हूं  कि  नियतन  राज्यों  और  केन्द्र  में  किया  जा

 वह  चोर  बंजारी  करने  वालों  को  यो  न  निकल
 सकता है  |  किन्तु  मेरा  एक  निवेदन  है  कि

 जान दें  ।  उनके  द्वारा  जमा  की  गई  सम्पत्ति  वित्त  मंत्री  इस  मामले  में  पश्चिमी  बंगाल  का

 को  जब्त  कर  लें  |  मेरे  विचार  में  उनके  विशेष  घ्यान  रखें  |

 हीਂ  हाथों  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  छंटनी

 करने  का  भी  काम  ag  दिया  जाये  ।  कम  श्री  सरमा  (  गोलाघाट-जोरहाट

 से  कम  ५०  प्रतिशत  कमंचारीं  तो  कमਂ  किये  में  सदन  का  घ्यान  आसाम  की  उत्तर-पूर्वी  सीमा

 ही  जा  संकते  हैं  |  इस  से  काफी  बचत  हो  को  अंक  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 सकती हैं  |  यह  एक  आदिम  जाति  क्षेत्र  है  तथा  इसमें

 अन्य  देशों  को  हम ने  जो  घन  उधार  पांच  सब-डिवीजन  हैं  |  इसका  प्रबन्ध

 दिया  है  अर्थात  पाकिस्तान  और  बर्मा  वेदेदषिक-कायं  मंत्रालय  करता  है  ।  दस

 उसके  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  हें  ।  जानो  की  देखभाल  के  लिये  केवल  ३  करोड़  रुपये

 से  प्रथम  महायुद्ध  के  हर्जाने  के  रूप  में  जो  राशि  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  मेरा  निवेदन  है

 प्राप्त  होती
 थी

 उसे  लेना  क्यों  छोड़  दिया  गया
 ?  कि  इस  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं  को  देखते

 द्वितीय  महायुद्ध  के  सम्बन्ध  में  हमें  जापान
 हुए  यह  राशि  बहुत  थोड़ी  इसमें  से  भा

 से  कितना  हर्जाना  प्राप्त  होना  हूँ  ?  मेरे  केवल  १०  लाख  रुपये  राशि  वहां  के  लोगों

 विचार  में  माननीय  faa  मंत्री  इन  बातों थ  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिये  रखी

 का उत्तर देने  की  कृपा  करेंगे  |  यह  तो  बहुत  हो  कम  राशि  है  |
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 आसाम  राज्य  एंक  राज्य  हैं  ।  और  वहां की  शासन  व्यवस्था

 उस  में  लगभग  २७,०००  वर्ग  मील  का  पहाड़ोਂ  ठीक  की  जायेंगी  वहां  पर  यातायात  के  साधन

 इलाका  हे  ।  पहाड़ी  इलाकों  के  ठीक  किये  जायेंगे  लेकिन मुझे  अफसोस  के

 लोग  स्वास्थ्य  तथा  सफाई  के  मामले  साथ  यह  कहना  पड़ता  है  कि  उस  तरफ  कोई

 में  पीछे  रहते  हैं  ।  वहां  न  न  सड़कें  न  खास  प्रगति नहीं  हुई  है  लेकिन  जहां  तक  कर

 अस्पताल  हें  ।  आसाम चाय  और  पटसन  लगाने का  सवाल  है  टेक्स  लगाने का  सवाल

 पैदा  करता  है  जिस  पर  लगे  कर  के  रूप  @  या  और  जो  बातें  कर[दिने  वालों  पर  लादने

 में  केन्द्रीय  सरकार  को  करोड़ां  रुपया  प्राप्त  की  वह  at  सब हम  ने  उन  पर  लाद  दीं

 होता हैं  |
 फिर  देशमुख  पंचाट  के  और  लगादीं  और  उन  रियासतों  को  भी

 अनुसार  आसाम  को  आयकर  से  होने  वालो  दूसरे  अन्य  राज्यों के  समान  स्तर पर  ला

 कुल  आय  का  ३  प्रतिशत  ही  दिया  गया  हैं
 ।  लेकिन  जहां  तक  उन  राज्यों  को

 आय  या  और  किलो  आधार  पर  भी  सुविधायें देने  का  सवाल  है  वहां  के  निवासियों

 इतना  कम  राशि  नहीं  मिलनी  चाहिये  |  मेरा  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  का  सवाल

 निवेदन  है  स  प्रकार  किये  जाने  वाले  @  या  दूसरी ओर  अन्य  सुविधाएं[देने का  सवाल

 वित्तीय  अन्याय  को  तुरन्त  बन्द  किया  जाये  मुझे  यह  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि

 तथा  असाम  के  नियतन  में  वृद्धि  की  जाय  हम  ने  वचन  देने  भी  उस  को  पुरा  नहीं

 किया  है  ।  यह  तो  आप  मानेंगे  ही  कि  देदी

 त्रिवेदी  : एम०  एल०  राज्यों  में  सड़कें  नहीं  वहां  पर  साधनों  की

 :
 सभापति

 में
 आप

 को
 कमी  और  बहुत  सी  ऐसी  बातें  हें  कि  जिनको

 धन्यवाद  देता  हूं  कि  आप  ने  आखिरकार  मुझे  दिव्य  पूरा  किया  जाना  चाहिये  था  ।  कम्यूनिटी

 बोलने  का  अवसर  दिया  यद्यपि  ऐसा  हो  गया  प्रोजेक्ट्स  परियोजनाओं  )  हम  ने

 है  कि  जिन  महाशयों  सदस्यों ने  कई  बार  निकाले  इस  में  कोई  शक  नहीं  कि  यह

 बोला  उन  को  फिर  से  बोलने  का  मौका  दिया  कम्युनिटी  प्रोजेक्ट्स  हमारे  देश  के  लये

 गया  और  जिन्होंने  एक  बार  भी  नहीं  बहुत  लाभदायक  प्रमाणित  लेकिन

 उन  को  मौका  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।
 हमें  कुछ  और  विशेष  बात  उन  रियासतों  के

 सभापति  महोदय  |  मेरे  विचार  म  निवासियों के  लिए  करनी  थी  पिछड़े

 हुए थे  ।  जिस  प्रकार  से  हम  राज्यों
 अच्छा  तो  यह  होगा  कि  आप  अपनी  शिकायतें

 रखे ं।
 के  लियें  कम्युनिटी  प्रोजेक्ट्स  सुविधायें

 दे  रहे  हें  उसी  प्रकार  से  हैडिन  और
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  सब  से  पहले

 राज्यों  को  भी  दे  रहे  लेकिन  इस  के  अलावा

 में  अर्थ  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  एक  विशेष
 और  | गਂ  राज्यों

 के  लिए  और  भी  अन्य
 समस्या  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 सुविधायें  देना  चाहिये  क्योंकि  वहां  के

 हूं  और  वह  समस्या  हैं  उन  देशी  राज्यों  की:जो

 कि  भारतवर्ष  के  संघ  में  विगत  तीन  चार

 निवासी  4.1  राज्यों  के  लोगों  से  पिछड़े

 हुए  थे  इसलिये  उन्हें  कुछ  विद्वेष  सुविधायें
 वर्षों  के  सम्मिलित  कर  दिये  गये  छह

 देनी  चाहिये  लेकिन  हमने  उनको  कोई
 हम  सब  को  ज्ञात  हैं  कि  इन  राज्यों  की  दशा

 विशेष  सुविधायें  नहीं  दीं  और  उन  को  हुई

 पिछड़ी  हुई  वहा ंके
 लोगों

 को  वचन  दिया  राज्यों  के  समान  स्तर  पर  रखा  और
 गया  था  कि  उनकी  दशा  शीघ्र ही  सुधारी  में

 समझता  हूं  कि  यह  उन
 के  प्रति  आप  क



 ~~

 २४०१  सामान्य  आ  ~  अनुदानों  को
 See

 अन्याय  इस  qd  आप  से  यह  प्रार्थना  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :
 में  माननीय

 करूंगा  कि  आप  इन  राज्यो ंकी
 ओर  after  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  भी  आकर्षित

 ध्यान  दें  और  उन  की  दशा  को  सुधारने  की  कराना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  होर्डिग

 और  ब्लैक
 माक  टीन्स

 आदि  कुरीतियां
 इस  के  अतिरिक्त  में  आपका  ध्यान

 मौजूद  हैं  और  उन  कुरीतियों  को  दूर  करने
 शासन  व्यवस्था  की  ओर  भी  आक्षित  करना

 के  लिये  हम  ने  कोई  विशेष  प्रयत्न  नहीं  किया

 चाहता  हूं
 ।

 यह  ठीक  हैं  कि  हमारी  शासन  है
 ।

 हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  चुनाव  के
 व्यवस्था  इन  चार  सालों  में  बहुत  ही  सुन्दर  समय  जनता  को  यह  वचन  दिया  था  कि  हम

 तरीके  से  बढ़ती  चली  जा  रही
 तो

 भी
 हमें

 जल्दी  ही  बुराइयों  को  दूर  करने
 की

 कोशिश

 कई  बातों  में  सुधार  करना  है
 ।

 उदाहरण  के  इसलिए  म  चाहता  हूं  कि  शीघ्र

 कमेंचारं  लोग  हें  आज  के  दिन  उनके  ऊपर

 ही  हम  इस  ओर  कदम  उठायें  ताकि  यह  जो

 कुरीतियां  हमारे  समाज  में  फेल  रही
 काफी  नियंत्रण

 नहीं  a  और  वहां  पर  काम

 उन  को
 जल्द

 से  जल्द  दूर  किया  जा
 में  बहुत  ढिलाई  होती  है  और  अगर  ढिलाई

 साथ  ही  साथ  में  आप  से  यह  कहूंगा
 कि

 हमारा
 को  आप  ठीक  नहीं  करेंगे  तो  हमारा  शासन

 शासन  पर
 बहुत

 खर्चे  होता
 है

 व्यय  धीरे  धीरे  बढ़ता  इसलिए  इस

 तरफ  भी  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  हैं  ।
 हैवी  एक्सपेंडीचर  शासन

 हमारे  विपक्षी  लोगों  ने  शासन  व्यवस्था  की

 हो
 गया

 हैँ  उस  को  हमें  घटाने
 की

 कोशिश टीका  टिप्पणियां  कीं  और  मेरे  मित्र  श्री  लंका

 करनी  चाहिये  और  उसके  बदले  अधिक

 सुन्दरम  ने  फरमाया  fe  लोगों  की  क्रय
 प्रतिशत  at  हमें जन  सेवा  कार्यों  में  करना

 शक्ति  के  परिणाम  बड़े  विनाशकारी  हो  रहे
 fet  ।  एक  आखिरी  बात  इनकमटैक्स

 सोशलिस्ट  पार्टी  ने
 क  ०  के  क

 बताया  कि  ६९  लाख  रुपया
 और  ५५  लाख

 रुपया  प्रोक्योरमेंट  वगेरह  पर
 सभापति  महोदय  :  शांति  शांति  |

 बिल्कुल  बर्बाद  कर  दिया  गया  है
 में

 उन
 से

 माननीय  सदस्य  को  अब  अपना  स्थान  ग्रहण
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  रुपया

 बर्बाद नहीं  किया  है  उस  ने  अन्न  के
 खरीदने

 करना  चाहिये  ।  श्री  राजभोज  ।
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 में
 और

 रेश
 को

 खाद्य  वस्तुएं  प्राप्त  कराने  में
 अध्यक्ष

 यह  रुपया  खां  किया  है  ।  और  उससे  देश  को
 रक्षित--अनुसूचित  जातियां

 )

 मुझे  बहुत  दुख  होता  है  कि  आज

 बहुत लाभ  हुआ  है
 विरोधी  पक्ष

 के
 लोगों  को

 इतने  बड़े  और  महत्वपूर्ण  विषय  में  हम  लोगों

 चाहिये  कि  पहले  उन  आंकड़ों  को  ठीक  तरह  से

 अध्ययन  करें  और  पता  लगावें  कि  वास्तव  में
 को  बोलने  का  इतना  कम  समय  feat  गया  है

 और
 पांच  मिनट  में  मुझे  समाप्त  करने  की

 किस  तरह  से  खर्चे  किया  गया  हे  और  तब

 टीका  टिप्पणी  तभी  लाभ  हो  सकता  है  ।
 आज्ञा

 दी
 गई  तो  भी  मुझे  जो  यह  समय  पांच

 मिनट  का  दिया  गया है  उस  के  लिए  में

 सभापति  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देना  हूं  ।
 कांस्टीट्यूशनल

 समय  के  अन्दर  अपना  भाषण  समाप्त  कर  में  शेड श्याम  काइट्स

 जातियों
 )

 के  लिए  जो  लिखा  मुझे  बहुत

 को
 भी

 बोलने  का  अवसर  दे  सकता i  दिख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उसके
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 मुताबिक  आज  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  आज  यह  बड़े  दुख
 और

 खेद  की  बात  है
 कि

 हम  कुल

 शरणार्थियों को  बसाने  के  लिये  भारत  सरकार  ७२  प्रेस  र्
 ~  Ly

 (  )

 करोड़ों  रुपया  हर  साल  खर्च  कर  रही  लेकिन  लेकिन  हम  लाचार  हें  और  हम  कुछ  नहीं  कर

 शेड्यूल  कास्ट  के  लोग  जो  आज  हज़ारों  वर्षों
 सकते  ।  और  हम  अपोजिशन

 में  जो  लोग  हूं  और  उस  पर  अमल  करना  हमारी से  गिरी  हुई  अवस्था  मं  रह  रहे  हें  उन  की

 तरफ  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  गांधी  बात  सुनना  तो  हम  को  बोलने  का  समय

 जी  ने  अछूतों  को  ऊपर  उठाने  की  कोशिश  भी  नहीं  मिलता है  ताकि  हमारी  जो

 यह  सही  लेकिन  अभी  बहुत  कुछ  होना  तकलीफे ंहें  हमारी  जेसी  हालत  हैं  और  हम

 बाकी  आज  की  हुकूमत  गांधी  जी  को  मानने  अच्छी  प्रकार  से  अपना  जीवन  व्यतीत  नहीं

 वाली  लेकिन  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  कर  सकते  उन  की  तरफ  ध्यान  दिला  सक

 गवर्नमेंट  )  ने  अछूतों  की  आर्थिक  में  हाउस  से  अपील  करता  हूं  कि  वह

 दशा  सुधारने  के  लिये  क्या  स्कीम  )  हमारी  तरफ  ध्यान  दे  और  अछूतों  की  दशा

 बनाई  हैं  fam  लम्बी  चौड़ी  बातें  ही  करना  सुधारने  का  सवाल  ऊपर  उठाये  और  सरकार

 जानते  लेकिन  अमल  में  नहीं  लाते  हैं  ।  पर  दवाब  डालें  ।  में  और  ज्यादा  बोलना

 कांस्टीट्यूशनल में  लिखा  हैं  कि  हमारे  लिए  चाहता  लेकिन  अब  टाइम  )  नहीं

 मकान  और  शिक्षा  आदि  का  प्रबन्ध  अन्त  में  में  फिर  आप  से  यह  प्रार्थना  करूंगा

 करने  के  लिए  एक  स्कीम  बनानी  चाहिये  कि  कांस्टीट्यूशन के  अनुसार  काम  न  होगा

 ताकि  अछतों  के  लिये  आर्थिक  और  तो  अछूतों  की  दशा  सुधारने  के  लिये  सेप्रेट

 कोलोनी  और  सेक्रेट  कमीशन  सरकार  को दिक्षा  देने  का  समुचित  प्रबन्ध  हो

 १७  लाख  रुपया  स्कालरशिप  )  बनाना  चाहिये जो  हमारी  आर्थिक  और

 सते  रखा  गया  लेकिन  काश्मीर  और  सामाजिक  अवस्था  को  उन्नत  करे  और  अछूतों

 दूसरी अन्य  स्टेट्स  (  राज्यों  )  के  शैड्यूल्ड  कास्ट  में  शिक्षा  का  प्रचार  करे  ।  में  चाहता  हूं  कि

 >
 के  लोगो ंके  आ  जाने  के  कारण  यह  १७  कांस्टीट्यूशन में  wat  लिखा  है  उस  न

 लाख  की  रकम  बहुत  कम  साबित  हो  रही  मुताबिक  अमल  होना  चाहिय े।

 है  ।  में  समझता  हूं  कि  देड्यूल्ड  काइट्स  के
 श्री  सो०  डी०  देशमुख : बजट की बजट  की  चर्चा

 लिए  एक  सेप्रेट  कमीशन  बनना  ~
 में  वित्त  मंत्री  को  ही  अन्त  में  आलोचना

 चाहिये  जो  हमारी  अवस्था  को  ध्यानपूर्वक
 का  लक्ष्य  बनाया  जाता  है  |  यह  स्वाभाविक

 विचारे  और  उसको  उन्नत  करने  की  कोशिश

 करे  ।  में  चाहता  हं  कि  अछूतों  की  दशा  सुधारने
 ही  हैकि  वित्त  मंत्रालय

 की
 मांगों  के

 सम्बन्ध

 में  बहूत
 सी

 बातें  उठाई  गई  ।  जेसा
 कि

 आप
 के  लिये  और  उनकी  आर्थिक

 स्वयं  इस  बात  को  जानते  हें  कि  जितना  समय
 और  हर  प्रकार  से  उन्नति  करने  के  लिए  aye

 में  एक  अच्छी  खासी  रकम  होनी  चाहिये  जो
 मुझे  दिया  गया  है  उतने  में  समस्त  बातों  का

 उत्तर  देना  मेरे  लिये  असम्भव  होगा  ।

 उन  पर  खच  की  जा  सके  ।  में  जानता  हूं  कि
 माला  तथा  अन्य  कारणवश  मेरे  विचार  में

 गवर्नमेंट  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्कीम भी  हूं

 और  गवर्नमेंट  ने  कांस्टीट्यूशनल में  भी  उनके
 यह  अच्छा  होगा  कि  में  पहले  आसाम  की

 शिकायतों को  लूं  ।
 लिए  कई  बातें लिखी  हुई  लेकिन  मेरी

 शिकायत  हें  कि  जो  कुछ  हमारे  लिये  विधान  जहां  तक  चाय  का  सम्बन्ध  ह  मेरे

 विचार  में  आज  ही  एक  प्रश्न  का
 में  लिखा  है  उस  पर  अमल  नहीं  किया  जाता
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 उत्तर  दिया  जा  चका  हे  जिस  में  यह  स्पष्ट
 जिन  सदस्यों  ने  उनकी  ओर  से  यहां  भाषण

 रूप  से  बतलाया जा  चुका  है  कि  चाय  किस  दिये  हैं  में उनको  विश्वास दिला  सकता  हू

 कि  उनके  कल्याण  तथा  विकास  की  भी
 प्रकार  से  उत्पादित  की  जा  रही  हैं  तथा  उसे

 सहायता मिलनी  चाहिये  अथवा  नहीं
 और  केन्द्रीय  सरकार  को  बहुत  चिन्ता  है

 और

 ज्यों  ही  धन  उपलब्ध  होगा  इस  सम्बन्ध यदि  मिलनी  चाहिये  तो  कि  स  सीमा  तक  मिलनी

 चाहिये  तथा  इस  के  सम्बन्ध  भारत  सरकार
 सक्रिय  कार्य  वाही  की  जायेंगी  कि  हमारी

 जांच कर  रही  है  उत्तर-पूर्वी  सीमा  के  इन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 क्षेत्रो ंका  विकास हो  ।
 जहां  तक  आसाम  को  अन्य  प्रकार

 की

 सहायता  देने  का  सम्बन्ध  हमें  ज्ञात  ह  कि

 अब  में  अन्य  राज्यों  की  आवश्यकताओं
 आसाम  की  अपनी  विशष  समस्या  हूं

 तथा  अन्य  मामलों  की  तुलना  में  कदाचित
 को  ले  सकता  हुं

 ।
 में  इस  बात  को

 ler
 से

 विशेष  विपत्तियां बहुत  after  आती  किन्तु  शिष्य  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  समायोजन

 के  समय  जो  वित्तीय  व्यवस्था  की  गई  थी  उस
 में  यह  बतला देना  चाहूंगा कि  इस  सम्बन्ध

 विद्वेष  आव
 में  क्या  किया  जा  सकता  है  ।  इस  बारे म॑  हम  से  मां  नहीं  मोड़ा  जायेगा  |

 ने  पहले  ही  से  सक्रिय  कार्यवाही  करने  का
 इयकतायें  तो  उत्पन्न  होती  ही  हें  तथा  उनकी

 उनकी  विद्वेष
 और  ध्यान  दिया  जाता  हैं  उदाहरण  के निचय कर  लिया  ह  ।

 रूप  में  त्रावणकोर तथा  कोचीन  और  उन  की समस्याओं  अध्ययन  करने

 उनके कुछ  कस्बों  को  जसे  डिब्रूगढ़  जिन  में
 सहायता का  ही  मामला  ले  सम्भव

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  इच्छा यें
 बहुधा  बाढ़  आती  रहती  है  और  आगे  होने

 वाली  हानि  से  बचानें  के  सम्बन्ध  में  उपाय
 पूरी न  हुई  किन्तु  भारत  सरकार  को  तो

 सब  बातें  अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  से  देखनी
 ढूंड  निकालने  के  लिये  हम  आसाम  को  शीघ्र

 होती हूं  तथा  विशेषकर उस  पर  इस  बात
 ही  अधिकारियों  की  एक  टोली  भज  रहे

 Q ="  |  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  हू
 कि

 चूंकि

 न्नावनकोर-कोचीन से  निर्यात  गये
 श्री  ब्रह्मो-चौधरी  गारो

 सामान  से  अधिक  विदेशी  विनिमय  प्राप्त
 पहाड़ियां  --  रक्षित  --

 अनुसूचित  आदिम

 ग्वालपाड़ा  को  नदी  काटे
 होता हैं  वे  लोग  विशेष  रियायत के

 जातियां
 )

 हकदार  हैं  ।  यह  बात  इतनी  सरल  नहीं डाल  रही  ह  उस  के  सम्बन्ध  में  आप  का

 क्या  विचार है  ?
 ह  जितनी  कि  प्रतीत  होती  हैं  ।

 हमारे  जसे  देश  के  किसी  भी  भाग  के
 श्री  सी०  डी  ०  देशमुख  में  यह  कहूंगा

 कि  आसाम की  पंच  वर्षीय  योजना  में  लगभग
 में  विदेशी  विनिमय  का  संतुलन  अलग  से  तेयार

 करना  सम्भव  नहीं  यहां  तक  कि  किसी
 22°4  करोड़  रुपये  लगने  का  अनमान

 राज्य  के  सम्बन्ध  में  भी  नहीं  |  He  विदेशी
 लगाया  हू  तथा  ऋण  अथवा  अन्य  विनिमय

 किसी  उपयुक्त  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार
 से  त्रावणकोर-कोचीन अपनी

 आवश्यकताओं कहां  तक
 आसाम  की  इस  राशि  में  से  ११  करोड़

 ee

 eh

 में  सरकार  के  पास पय  तक  की  सहायता  करने  की  आशा  रखती

 ह
 कोई  सुचना नहीं  है  ।  कुछ  भी  मेरे

 विचार  में  समस्या  को  सुलझाने  का  यह
 अब

 में  आसाम
 की  अनुसूचित आदिम

 ग

 ह

 TAT Eos ic]  का

 द  विशेष
 =~

 जातियों
 तथा

 अनुसूचित  क्षेत्रों
 को

 लेता  हूं  ।
 हें  तो  हमें  उन  के  गुणों  के  अनुसार



 सामा-्य  अन  जायं  ay
 २४  O98  वायव्य  जुलाई  १९५२  विा  ना  मांगें  Rod

 सी०  डी०  देशमुख |

 विचार  करना  चाहिये  न  कि  अस्पष्ट  सिद्धान्तों
 आप  ही  देख  लीजिये  माननीय  सदस्य

 के  अनुसार |
 डा०

 लंका  पुत्र  ने  आंकड़ों  का  उद्धरण  किया

 था  यद्यपि  उन्होंने  मुझ  पर  यह  दोष  लगाया

 जहां  तक  राज्यों की  इस  सामान्य
 थ  कि  में  आंकड़ों का  उद्धरण  करता  हूं  तथा

 शिकायत  का  सम्बन्ध  है  कि  उनकी  विकास
 यह  भी  कहा  था  कि  वह  केवल  उदाहरण  दे  रहे

 सम्बन्धी  आवश्यकताओं के  लिये  उनके  संसाधन
 हैं  तथा  करारोपण की  मुख्य  बात  को  नहीं  उठा

 अपर्याप्त मेरे  विचार  में  इस  के  सम्बन्ध  में

 रहे  हें  कि--सन्
 १९४९-५०  तथा  PAK 0-4 8

 बहुत  कुछ  कहा  जा  सकता  हूं  तथा  A  आशा
 में हम  ने  ६१५०  रुपये तथा  १६  *  ३३  करोड़

 करता  हूं  कि  वित्त  आयोग  कोई  ऐसा  रास्ता

 निकालने  में  कामयाब  होगा  जिससे  देशमुख
 रुपये  की  छूट  दी  किन्तु  पता  नहीं  कि  बाद

 में  यह  प्रक्रिया  क्यों  उलट  दी  गई  ।  मेरा

 पंचाट  के  परे  उन  की  आवश्यकतायें पूरी  विश्वास  हैं  कि  कदाचित्  वह  इस  बात को
 को  जा  सकें  ।  यह  एक  अन्तरिम  पंचाट  था  |

 बतलाना  भल  गये  कि  पहले  त्री  में  १८.५८

 जिसका  ध्येय  वित्त  आयोग  द्वारा  अपना
 करो  रुपय  तक  का  अतिरिक्त  करारोपण

 fang  देने  तक  स्थिति  को  संभाले  रखना
 किया  गया  था  तथा  इस  प्रकार  सब  बातों  को

 जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  है  मुझे  इस  में  कोई  देखते  हुए  करारोपण में
 केवल  2QX.0€  करोड़

 आपत्ति  न  होगी  यदि  उसकी  सिफारिश  कुछ  रुपये  की  वृद्धि  हुई  थी  अतः  विमान  वित्त

 इस  प्रकार  की  at  कि  राज्यों को  कुछ  मंत्री  को  अन्याय्यता  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  जो

 अतिरिक्त  संसाधन  भी  दे  दिये  जायें  ।  मं

 उन  माननीय  सदस्य  बिल्कुल  सहमत
 भट्टी  तस्वीर  खींचनी  चाही  थी  वह  उतनी  भद्दी

 नहीं  थी  जितनी  कि  वह  उसे  दिखलाना

 हूं  जिन्होंने यह  कहा  था  कि
 “

 एसा  करके
 चाहते  थे  |  निस्सन्देह  १९५१-५२  में  जो

 आप  व्यय  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  पर  पूरा  पूरा

 और  ठीक  उत्तरदायित्व  डाल  बजाय
 wo,  पप्

 अतिरिक्त  कर  लगाया  गया  था  उसके  समधन

 में  मझे  कछ  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 इस के  कि  आप  उनके  व्यय  करने  के  तरीकों  क्योंकि  उस  पर  भी  एक  एसे  ही  सदन  न

 का  निरीक्षण  करें  या  उन्हें  केन्द्र  से  किसी  प्रकार
 पूरी  तरह  से  बहस  की  थी  जो  कि  जनता

 की  सहायता दें  ।
 का  प्रतिनिधित्व  करता  था  तथा  जिसने  वित्त

 क्योंकि  में  उस  महत्वपूर्ण विषय  को  छोड़
 अधिनियम  द्वारा  समस्त  करारोपण  को  मंजर

 चुका हूं  जिसके  सम्बन्ध में  केवल  सामान्य
 कर  लिया था  ।

 बातें  कही  जा  सकती  हें  इसलिए  अब  में  विशिष्ट

 अलोचनाओं को  लेता  हूं  ।  किन्तु  इसके  इस  सम्बन्ध  में  मं  एक  बात  कहना  चाहूंगा

 सम्बन्ध  में  भी  मझे  फिर  इस  कठिनाई  का  और  वह  यह  है  कि  इन  मामलों  में  एक  तरह  से

 सामना  करना  पड़ता  हू  कि  विरोधी  दल  ऐतिहासिक  आश्वासनों  के  बजाय  कुछ  बातों  से

 आंकड़ों  में  विशेष  रुचि  दिखलाने  लगा  है  ।  बंध  जाना  पड़ता हैं  ।  १९५०-५१  के

 वास्तव  अब  तो  में  यह  सोचने  लगा  हूं
 कि  करारोपण की  बहस  के  दौरान  में  मेरे  पूर्वा

 जब  हमार  आंकड़े  सम्भावना  के  सिद्धान्त  पर  शिकारी  ने  कहा  था

 आधारित  होते  ह  तो  दूसरी
 ओर  as

 हुए  दल

 के  सदस्य  कुछ  ऐसे  आंकड़े  पेश  करते  हैं  जो  में  करारोपण  के  स्तर

 असम्भावना  के  सिद्धान्त  पर  आधारित  होते  को  एक  ऐसी  सीमा तक  ले  आया  हूं

 [ erearer  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  जिसको  मेरे  विचार  में  देश  की



 र  १०
 २४०९  सामान्य  ३  जुलाई  १९५२  अनुदानों

 की  मांग

 आर्थिक  व्यवस्था  सहन  कर  सकती  है  तथा  वहां  वाणिज्यिक  प्रतिनिधि  रखने

 है  और  उसे  सहन  भी  करना  चाहिये

 जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध
 जब

 तक
 प्रतिनिधि  की  रखने  को  आवश्यकता  तब

 ती  है  जब  आपको  सम्भावी  आयात  करने
 मुझे  वित्त  मंत्री  पद  से  कुछ  भी

 कार  रखना  है  केवल  ऐसे  छोटे  मोटे  वालों  या  निर्यात  करने  वालों  से  जेसा
 भी

 समयोजनों  को  छोड़कर  जिनहें  मामला  हो  सम्पकं  स्थापित  करना  हो  ।

 परिस्थितियों  के  अनुसार  समय  समय
 तीसरी  कठिनाई यह  है  कि  विरोधी

 पर  करना  पड़े  प्रत्यक्ष  करारोपण  के
 दल  अब  तक  यह  नहीं  समझ  पाया  है  कि  आखिर

 स्तर  में  और  आगे  कमी
 उसे  कहना  क्या  हे

 ।
 विरोधी  दल  का  हर

 न  अतः  उन  लोगों
 के

 एक  सदस्य  अपना  राग  अलापता  हूं
 ।

 लिये यह  अच्छा  पर
 परिणाम  यह  होता  हैं  कि  वे  जो  कहना  चाहते

 प्रत्यक्ष  करारोपण का  प्रभाव  पड़ता
 हूं  उसे  नहीं कह  पाते हैं

 है  कि  वे  इस  बात  कोचवान  में
 अब  में  विरोधी  दल के  सदस्य  पंडित

 रखते  हुए  वे  अपने  आपको  करारोपण

 के  इस  स्तर के  अनुकूल  बना
 लें  मिश्र  की  बात  लेता  हूं  ।  उन्होंने  कुछ  आंकड़े

 बतलाये थे  मेरे  विचार में  उन्होंने  कहा
 तथा  इसी  से  संतुष्ट

 था  कि  हक  लाभ  में  से  लाभांश  के  रूप  में

 में  इस  उद्धरण  इसलिये  नहीं  कर  facfaai  को  ६९  कर  ड़  रुपये  देते

 रहा  हूं  कि  में  इन  बातों से  सहमत  हूं  ।  पंडित  एस०  ato  मिश्र  :  जी  नहीं  ।

 मुझे  जिस  दूसरी  कठिनाई  का  सामना  श्री  सी०  डी०  देशमुख  हो  सकता

 ~  AN
 ह  में  ने  स  नने  में  गलती  यदि यह  बात करना  पड़ता है  वह  यह  fe  मेरे  सामने  बेठ

 हुए  माननीय  सदस्यगण  हमेशा  उन
 भाषणों  नहीं है  तो  मेरे  विचार  में  वह  उस  राशी  का

 का  कोई  ध्यान  नहीं  रखते  जो  कि  यहां  तक  निर्देश  कर  रहे  हें  जो  हम  भुगतान  तथा

 कि  इसी  सत्र  में  इस  सदन  में  या  राज्य  परिषद्  ऋण  से  बचने  के  लिये  देते  हैं  ।

 में  दिये  गये  हैं  ।  उदाहरण  के  प्रत्यक्ष  सी०  मिश्र पंडित  एस०  ऋण  पर

 तथा  अप्रत्यक्ष  करारोपण  का  यह  प्रश्न  मेरे  ब्याज ॥

 द्वारा  विस्तार  में  बताया  जा  चुका  किन्तु
 श्री  ato  डी०  इस  विषय  में

 इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिलता  कि

 की  आलोचना  करने  वालों  ने  उन
 उनकी  क्या  शिकायत  है  यह  में  नहीं  जानता

 बातों  पर  ध्यान  देने  का  कोई  कष्ट  उठाया
 मेरा  पालन  पोषण  कुछ  सिद्धान्तों को  लेकर

 किया गया  है  |  पहला यह  कि  प्रत्येक  व्यक्ति
 भाषणों  में  से  एक  में  यह  भी  कहा  गया

 था  कि  सोवियत रूस  में  व्यापार  आयुक्त  क्यों
 को  उतने  ही  पैर  पसारने  चाहिये  जितनी

 लम्बी  उसकी  हो  ;  अपने  वचनों
 नहीं  नियुक्त किया  गया  ।  इस  मामले  को

 भी  में  ने  विस्तार  में  राज्य  परिषद् में  स्पष्ट  का  पालन  करना  चाहिये  तथा  अपने

 कर  दिया था  |
 ऋण  का  भुगतान  करना  चाहिये  ।

 संक्षेप में  ने  यह  कहा  था

 कि  क्योंकि  सोवियत
 रूस  में

 समस्त  व्यापार  डा०  पी०  एस०  देशमुख

 राज्य  द्वारा  किया  जाता  है  इसलिये  एक  विरोधी  दल  दन  तीनों  बातों  से  सहमत

 राजनयिक  प्रतिनिधि  का  वहां  रहना  ही  पर्याप्त  नहीं हे  |



 VERY  सामान्य  ३  जुलाई  १९५२  अनुदानों  की  मांगें  VERR

 अध्यक्ष  महोदय  था
 कि

 पिछले  वर्ष  ही  हमें  स।रा  गेहूं  मिल  जायेगा

 माननीय  तथा  गत  वह  ही  ७१  करोड़  रुपये को  इस  निधि att  ato  डी०  देशमुख

 सदस्य  ने  यह  भी  कहा  था  कि  समाहार  कायें  में  हस्त प्त रण  के  लिये  अनुमति  ले  ली  थी  ।

 में ५५  करोड़  रुपये  खो  दिये  गये  हें  तथा  यह  किन्तु  वास्तव  १९५१-५२  में  कूल  ६१

 एक  बड़ी  भारी  गलती  है  |  उन्हीं के  दल  के  करोड़  रुपये  ही  प्राप्त  महगे  |  इस  वर्ष

 सदस्य  बम्बई  इत्यादि  में  इस  बात  के  लिये  के  बजट  में  हमें  शेष  १०  करोड़  की  व्यवस्था

 मोर्चे  ले  रहे  हें  कि  अनाज
 सम्बन्धी  सहायता  करनी  पड़ी  ।  मेरे  विचार  में  अब  इस

 कयों  हटा  ली  गई  |  यद्यपि इस  बात  को  स्पष्टीकरण  से  वह  संतुष्ट  हो  गये  होगें  ।

 जानते  हुए  भी  कि  वह  बजट के  आंकड़ों  से

 अब  में  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करारोपण भलीभांति  परिचित  नहीं  हें  फिर  भी  में  यह

 कहूंगा कि  हम  हमेशा उन
 बातों  स्पष्ट  को  लेता हूं  ।  मुझे  यह  अच्छा  नहीं  लगता

 करने  कालिया  उपलब्ध  हें  जो  ऊपर  से  समझ  में
 कि  में  उन्हीं  बातों  को  बार  बार  दोहराएं  जिनहें

 न  आती  मेरे  विचार  में  उन्होंने
 म

 पहले  ही  बतला  चुका
 फिर  भी  कुछ

 ऐसी  बातें  हें  जिन्हें  में  बतला  देना  चाहूंगा  ।
 इस  बात  को  समझने  का  प्रयत्न  किया  होता  कि

 यह  ५५  करोड़  रुपये  एक  न  एक  प्रकार  से  सन्  १९४९-५०  तथा  सन्  १९५०-५१  में

 जो  कर  सम्बन्धी  रियायतें  दी  गई  थीं  वह अनाज  सम्बन्धी  सहायता  हूं  इस  विषय

 १५,०००  रुपये  से  नीचे  आय  वालों  के  लिये
 में  भी  में  नहीं  समझ  पा  रहा हूं  कि

 उनकी  शिकायत  क्या है  ।
 २५  प्रतिशत  तक  थी  जब  कि  ऊंची  आय  वालों

 को  यह  केवल  ११  तक  थी  अतः

 तीसरे  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  करारोपण  की  नीति  प्रगतिशील  थी  ।  मं

 अन्तरिम  बजट  में  एक  मद  के  अन्तर्गत  W,000
 यह  पहले  ही  बतला  चुका  हूं  कि  ऊंची  आय  वालों

 रुपये  दिखाये  गये  थे  जब  कि  अब  उसी  के
 से  जो  कर  लिया  जा  रहा  वह  किस  प्रकार

 अन्तर्गत  वे  बढ़ा  कर  ४०  करोड़  रुपये  कर
 बढ़ता  जाता  हे  |  पिछले  भाषण  के  दौरान

 दिये  गये  इसका  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  में
 ~

 मेरे एक  माननीय  मित्र ने  स्मरण

 दिया  गया हे  |
 कराया  था  कि  करारोपण  के  सम्बन्ध  में  प्राचीन

 स्मृति  कारों  कीਂ  जो  नीति  है  उसकी  तुलना पंडित  एस०  सी ०  मिश्र  :  दस  करोड़  |

 को  मक्खी  से  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  do  डी०  देशमुख  मुझे  खेद

 मेरा जल्दी में  कुछ  गलत  कह  गया  पुष्पं  पुष्प॑  विचिन्तित  मूलच्छेद  न  कारयता  ।

 अभिप्राय  १०  करोड़ से  था  |  यद्यपि  हमने  मालाकार  इवारामे  न
 यथा

 इसका  उल्लेख  नहीं  किया हे  फिर  भी  इस  का  जिसका  अभिप्राय  यह  है  कि  राजा  या  सरकार

 स्पष्टीकरण  बहुत  सरल  है  ।  तब  में और  को  एक  माली  को  तरह  कायें करना  चाहिये

 अब  में  जो  बहुत  से  परिवर्तन हुए  हैं  उनके  जो  केवल  फूल  तोड़ते  हें  न  कि  खनिक

 सम्बन्ध  में  बहुत  सी  बातें  बतानी  हें  ।  जेसा  लकड़ी  जलाने  वाले  को  तरह  जो  पेड़  काट

 कि  संसद्  को  पहले  ही  बतलाया  जा  चुका  है  कर  उनके  कोयले  बना  लेता  किन्तु  इस

 यह  वह  राशि  है  जो  उघार  लिये  गये  अमेरिकन  प्रकार  वह  उसके  श्रोत  को  ही  नष्ट  कर  देता  है  ।

 गेहूं  को  बेच  कर  प्राप्त  हुई  हे  तथा  जिसे  बनाई  यह  तो  सोने  का  अंडा  देने  वाली  मुर्गी  को  मारने

 गई  प्रक्रिया  के  अनुसार  विशेष  fara  विधि  की
 कथा  के  समान  ही  हे

 ।
 पूंजी  कर

 म  डाल
 दिया  गया  है  ।  हम  ने  अनुमान  लगाया  ना  या  करारोपण  बढ़ाना  केवल  कुछ  ही  सम

 य
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 तक  काम  दे  है  उन
 पर

 हमेशा  के  लिये  श्री  नम्बियार
 :  वह

 किन्तु  मेरे  व्यक्ति  कौन है  ?

 कहने  का  यह  अर्थ  नहीं  कि  कर  आय  के  अनुसार
 न  लगाया  जाये  ।  कर  लगाने का  ढांचा  तो

 समय  समय  पर  परिस्थितियों पर  निसार  ने  इस  वर्ष भी  मुझे  एक  पत्र  भेजा है  जिस  में

 करता  हैं  |
 मेरे  विचार  में  में  पहले

 ही
 इस

 वह  लिखता  हे  :  को  करा

 देना  चाहता  हूँ  कि  में  ने  प्रति  वर्ष  राज्य  को

 प्रे  भेजने  का  वचन  दिया  था ।

 की  आदा  करना  आरम्भ  कर  दिया है  ।
 कृपा  कर  के  इसे  स्वीकार  कीजिये

 ।
 यह  एक

 ग़रीब  आदमी  की
 प्

 मेंट  में  एक  ग़रीब

 दलित  की  कातने  तरे  @ | We
 हो  सकता

 है  एक  दिन  ऐसा  भी  आये  जब  वे  स्वयं  ही  ग़लतियों  को  क्षमा  करेंगे  ।”  मेरे  विचार  में

 अधिक  कर  देने  के  लिये  तैयार  हो  जायें  ।  यह  बहुत  हृदयस्पर्शी है  इसे

 किन्तु  यह  सब  तो  भविष्य  की  बाते  हैं
 जिनके

 सम्बन्ध  में  यहां  निर्देश  करना  व्यथा है  ।  में  क्या  करूंगा  कि  वह  देश  के  मेरे  ही  भाग

 से  आया है  ।

 श्री  क्या  वह  मैत्रेयी  में

 वर्ष  अप्रत्यक्ष  करारोपण से  जो  हमें  आय

 हुई  थी  उसका  आ  =  श्री  ato  डी०  वह  मराठी

 मनु
 यदि  आप  चाहें  तो  इसे  पढ़  सकते  हैं  ।

 यदि  सदन  चाहे  तो  यह  देखने  के  लिये  उपलब्ध

 पड़ा  था
 |

 किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  में  एक
 हो  सकता  हैं

 ।
 में  यह

 भी
 कह  देना  चाहूंगा

 कि  ag  उसी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  है  जिससे

 हुये  में  इस  बात
 को

 स्वीकार  करने  के  लिये  मेरे  माननीय  मित्र  आये  हैं  अर्थात्  रत्नगिरि

 तैयार  नहीं  हूं  कि  साधारण  व्यक्ति  कोई  कर  से  |

 जो  लोग  अन्य  देशों  के  कार्यक्रमों  का

 अध्ययन  करते  रहे  है  उन्हें  हाल  के  कार्यक्रमों से  यह  कहनी  कि  जन  साधारण

 पता  लगेगा  कि  कर  देंने पर  जोर  इतना  ग़रीब  ह  कि  वह  कर  नहीं  दे  सकता

 दिया  गया  है  जो  कि  साधारण  ह  बिल्कुल  ग़लत  हैं  क्योंकि  कर  लगाये  बिना

 पता  है  ।  गत  ay  अपने  क

 दौरान  में  में  ने  एक  साधारण  व्यक्ति  से  प्राप्त

 हुये  एक  पत्र  का  निर्देश  किया  था
 ।

 उसमें

 उसनें  लिखा  था  कि  जब  में  अपने  चारों  ओर  हैं  जिन  सब  का  यहां  उत्तर  देना  मेरे  लिये  कठिन
 खता

 हूं  तो  पाता  हुं  कि  राज्य  ने  मेरे  लिये

 बहुत  कुछ  किया  है  किन्तु  मैं  उसको

 बनाये

 आने  पर  उठा  सकते  हें
 ।

 में  एक  बात  की  ओर

 रखने  के  fod  कुछ  नहीं  किया  है  ।  अतः
 विशेषरूप  से  निर्देश  क  ही  और ~ an जे  ५

 उसने  प्रति  ay
 .

 देने  की  द्  है  मेरे  सामने बैठें  माननीय
 ्र

 ट
 की  थी  ।  अलाप  अर्थात्  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  ।  जो
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 सी०  डी०  देशमुख  |

 मित  व्ययता  करने का  बिचार  किया  तब  तक दूसरी बात  उठाई  गई  है  वह  यह  है  कि  वित्त

 मंत्रालय  कोई  नियंत्रण  नहीं  रखता  ।  मेरी  वित्तीय  परिस्थिति  और  भी  बिगड़  गई

 तथा  उसे  अतिरिक्त  मितव्ययता  करनी समझ  में  नहीं  आता  कि  यह  धारणा  कसे

 फ़ैल  गई  पड़ी
 |  इस  का  फड़  यह  हुआ  कि  प्रत्येक

 मंत्रालय  के  बजट  में  किसी  न  किसी  प्रकार

 एक  माननीय  सदस्य  :  बहुत  अधिक
 की  कटौती  करनी  पड़ी  ।  किन्तु  जेसा  कि

 नियंत्रण  रखता  है  |
 किसी  भी  अनुभवी  वित्त  मंत्री  ने  बतला  दिया

 श्री  ato  डी०  देशमुख  :  में  अपने  आगे  होता  यह  तरीक़ा  सफल  होने  वाला  नहीं  |

 पीछे  अब  भी  यही  बातें  सुन  रहा  हूं  कि  बहुत
 क्यों  जब  आप  को  अकाल  या  अनाज  की

 अधिक  नियंत्रण  रखा  जाता  a  कमी  जैसी  परिस्थितियां  का  सामना  करना
 तथा  मुझे

 हमेशा  ही  हठी  और  बाधक  समझा  जाता  हैं  ।  पड़े  तथा  खाद्य  मंत्री  को  देश  का  दौरा  करना  हो

 तो  किसी  भी  वित्तीय  अधिकारी  के  लिये  यह वास्तव  में  इससे  यह  अनुमान  लगा

 सकता  हूं  कि  हम  अपने  गतंव्य  का  सुचारु
 कहना  असम्भव  आप  नहीं  जा

 तथा  क्रिया कारी  ढंग  से  पालन  कर  रहे  हें  ।  सकते  आप  ने  अपना  दौरा  भत्ता

 हमारे  यहां  एक  वित्तीय  संयुक्त  सचिव  तथा  समाप्त  कर  लिया  है  ।'  यहीं  बात  लेखन

 अन्य  अधिकारी  भी  हें  जो  विभिन्न  मंत्रालयों  सामग्री  तथा  छपाई  के  बारे  में  लागू  होती

 से  सम्बद्ध  हैं  ।  ज्यों  ही  प्रस्ताव  रखे  जाते  हैं  क्योंकि  दिन  पर  दिन  ज्यों  ज्यों

 तंत्रवाद  बैठता  जाता  है  प्रत्येक  वर्ष  अधिक
 यह  अधिकारी  उनकी  परीक्षा  करते  हैं  ।

 अतः  माननीय  सदस्यों  में  से  एक  ने  जो  इस  काग़ज़ की  आवश्यकता  होती है  तथा  मेरे

 विचार  में  यह  कहना  बिलकुल  ग़लत  होगा प्रकार  की  बात  उठाई  थी  वह  वास्तव  में  उत्पन्न

 ही  नहीं  होती--मेरे  विचार  में  श्री  बी०  कि  इस  प्रयोग  केवल  इसलिये  पूरा

 अवसर  नहीं  दिया  क्योंकि  वित्त
 दास  नें  यह  बात  उठाई  थी  कि  जब  बजट

 बन  कर  तैयार  हो  जाता  हैं  तब  वित्त  मंत्रालय  ने  बिना  कुछ  सोचे  समझे  यह  कह

 लय  कड़ाई  से  काम  लेता  है  और  कहता  दिया  हैं  कि  लेखन-सामग्री  छपाई  के

 तुम्हारा  भाग  केवल  इतना  ही  रहेगा  दी  सम्बन्ध  में  बजट  केवल  अमुक  राशि  तक

 सीमित  रखा  जायेगा  । प्रायः  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  होती

 क्योंकि  व्यय  या  तो  नियमित  ढंग  का  होता

 = Ce]  और  ऐसे  मामले  में  छानबीन  भी  कम  श्री  बी०  दास  :  में  मितव्ययता  समिति

 करनी  होती  या  फिर  विशेष  प्रकार  का
 की  रिपोर्ट  का  निर्देश  कर  रहा

 था  ।  उस

 अर्थात्  नया  व्यय  तथा  नई  योजनायें  जिनकी  रिपोर्ट  में  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  बातें  थीं  तथा

 पूर्णरूप  से  छानबीन  की  जाती  हूं  ।
 मेरा  सुझाव  है  कि  वह  रिपोर्ट  सदन  के  सदस्यों

 व्यक्ति  सम्बन्धी  कार्यवाही करने  में  कुछ  ऐसी  को  उपलब्ध कर  दी  जाये

 बात  हुई  थी  ।  माननीय  सदस्य  ने  छंटनी

 समिति  का  निर्देश  किया  हे  ।  में  नहीं  कह  सकता  श्री  ato  डी०  में  इस  सुझाव
 कि  उस  पर  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गयी

 पर  बहुत  ही  ध्यानपूर्वक विचार  करूंगा  |

 किन्तु  मेरे  विचार  में  हुआ  यह  था  कि
 में  केवल  इतना  we  सकता  हुं  कि  उस  रिपोर्ट

 जब  तक  प्रकार  की  में  जितनी  भी  महत्वपूर्ण  बातें  थीं  उनका
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 पूर्व  लेखा-परीक्षा  करने  के  सम्बन्ध  में

 सुझाव  यह  है  कि  हम  सदन  के  अन्य  सदस्यों  भी
 कुछ  निर्देश  किये  गये  थे

 ।
 इतने  विशाल

 को  भी  ऐसी  महत्वपूर्ण  बातों  का  लाभ  उठाने  कामों  के  लिये  महा  लेखा  परीक्षक  पूर्व-लेखा

 परीक्षा  की  सिफ़ारिश  नहीं  करते
 ।

 फिर

 इन  बड़े  बड़े  निर्माण  कार्यों  के  सम्बन्ध  हम  ने  समझौता  कर  के  एक  ऐसा  तरीक़ा

 में  यह  कहा  गया  था
 कि

 हमारा  उन  पर  कोई
 निकाल  लिया  है  अर्थात्  भुगतान  होने  से

 नियंत्रण  नहीं  है  तथा  हमारे  पास  यह  जानने  पुरे  किसी  केन्द्रीय  लेखा  कार्याल  में  उन  की

 के  कोई  साधन  नहीं  हैं  कि  जो  सफलता
 प्राप्त  छान  बीन  होना  ;  यह  वही  तरीक़ा है  जिस

 होती  है  वह  व्यय  के  मुक़ाबले  में  ठीक  भी  है  को  लॉर्ड्स  बांध  बनाते  समय  प्रयोग  में  लाया

 गया  यह  वही  तरीक़ा  |  जिसको  तुंग अथवा  नहीं
 ।

 यद्यपि  कुछ  मामले  ऐसे  सामने

 आते  हैं  जिन  में  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनके  भद्रा  परियोजना  में  प्रयोग  किया  जा  रहा

 सम्बन्ध  में  कोई  वित्तीय  नियंत्रण  नहीं  रखा  तथा  हमें  बताया  गया  है  कि  यह  ठीक  तरह

 किन्तु  में  सदन  को  आशवासन  देना  से  कार्य कर  रहा  है  ।  में  यह  भी  बतला

 चाहूंगा  कि  धीरे  धीरे  इस  प्रकार  के
 कि  इसी  मामले  पर  बातचीत  करने  के  लियें

 ऋण  में  बराबर  सुधार  किया  जा  रहा  है  तथा  आज  दोपहर  को  में  मुख्य  इंजीनियर  से  भेंट

 बड़े  निर्माण  कार्य  की  प्रत्येक  यूनिट  में  अब  कर  रहा  हूं  तथा  उन  से  बातचीत  करने  के

 लेखापरीक्षण  की  व्यवस्था हो  गई  है  जिससे  ead  मेँ  आशा  करता  हुं  कि  हम  कोई
 न

 लेखा  रिपोर्ट  तैयार  होती  हैं  तथा  आधिक  कोई  एसा  तरीका  ढूंढ  निकाल  में  सफल

 दृष्टि  से  भी  रिपोर्ट  तैयार  की  जाती  है  ।  होंगे  जिस  से  इन  बड़े  बड़े  निर्माण  कार्यों

 इन  सब  का  बड़े  ध्यान  से  परीक्षण  किया  के  सम्बन्ध  में  संतोषजनक  वित्तीय  नियंत्रण

 जाता  है  ।  यह  भी  सत्य  हैं  कि  पहले  हम  विकास  रखा  जा  सकेगा  |  गत  में  इस  बात  को

 के  लिये  बहुत  इच्छुक  थे  तथा  बहुत  सी
 स्वीकार  कर  चुका  हूं  कि  यदि  हम  सावधान

 योजनाओं  पर  काम  आरम्भ  करने  से  पूर्व
 न

 रहे  तो  इन  योजनाओं  द्वारा  हमारा  बहुत

 उनके  उचित  रूप  से  आगणन  भी  तैयार  सा  धन  पानी  की  तरह  बह  जाने  की

 नहीं  कराये  जिन  को  कि  अब  पूरा  किया  जा  वना है  ।  जब  तक  faa

 रहा  हैं
 ।

 वास्तव  हीरा कुड  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  इस  ओर  जागरूक  हें  तब  तक  चिन्ता

 जो  दो  समितियां  नियुक्त  की  गई  थीं  उन  में  करने  का  कोई  विषय  नहीं  है  ।  किन्तु  इसका

 से  एक  को  इस  अभिप्राय  से  नियुक्त  किया  यह  अर्थ  नहीं  कि  में  इस  आरोप  को  स्वीकार

 गया  था  कि  सब  से  पहले  वह  इस  बात  का  करता हूं  ।

 पता  लगायें  कि  वर्तमान  प्रबन्ध  में  वित्तीय
 अब  मेरे  पास  केवल  दो  मुख्य  बातों  के

 नियंत्रण  कहां  कहां  ढीला  है  तथा  उसे  कैसे  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने
 का

 समय
 बच

 रहा  हैं  ।

 ठीक  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  अन्तरिम  उसमें  से  विदेशी  सहायता  एक  है  जिसके
 रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकी  है  तथा  रिपोर्ट  तैयार  सम्बन्ध  में  मेरे  माननीय  सदस्य  श्री  बंसल

 करने  वालों  के  साथ  हम  एक  या  दो  बार
 ने  काफ़ी  प्रबल  बातें  कही  हैं  ।  यद्यपि  हम  ने

 बातचीत
 भी  कर  चुके  हें  तथा  मुझे  पुरी  यह  बार  बार  स्पष्ट  कर  है  कि  हम

 आशा  हैं  कि
 १४

 दिनों  में  या  एक  महीने  की  विदेशी  सहायता  ले  तो  रहे  हैं  पर  इस  सम्बन्ध

 अवधि  में  वह  रिपोर्ट  अन्तिम  रूप  में  हमें  में  हम  अपने  निश्चय  करने  की  स्वतंत्रता

 सौंप  दी  जायेगी
 पर  कोई  आंच  नहीं  आने  दे  रहे  इतना



 न्याय  र
 VOWS  सामान्य  जुलाई  १९  गान  ।  को  मांगें  र  २०

 सी०  डी०

 होने  पर  भी  बार  बार  हम  पर  यही  आरोप  इस  बात  की  प्रत्याभूत  दे  चके  हें  कि  यदि

 लगाया  जाता  है  कि  हम  विदेशी  सहायता  यहां  पर  विदेशी  पूजी  लगाई  गई  तो  हम

 बिना  किसी  बात  के  ले  रहे  हैं  ।  में  नहीं  समझ  उसके  वापस  ले  जानें  के  सम्बन्ध  में  भी

 पाता  कि  एक  अविकसित  देश  क्या  कर  सकता  सुविधायें  देंगे  चाहे  वह  जब  कभी  भी  मांगी

 है
 जब

 कि  उसके  संसाधन  सीमित  हों  ।  यदि
 जायें  तथा  लाभांश  के  रूप  राशि  देते  पर

 कोई  प्रतिबन्ध न  होगा  वास्तव  Zo.
 ऐसी  विदेशी  सहायता  हमारी  मान  मर्यादा

 के  विरुद्ध  न  हो  तो  उसे  स्वीकार  करने  में  करोड़  या  ३१  करोड़  रुपये  की  जो  राशि

 भेजी  गई  है  उसमें  लाभांश  की  राशि  ९.८२ क्या  हानि  है  ।  अन्य  देशों  के  उदाहरण  देने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  में  किसी  करोड  रुपये  हैं  तथा  विदेशीਂ  फर्मों  और

 कम्पनियों के  लाभ  की  लगभग
 ऐसे  देश  का  स्मरण  नहीं  कर  सकता  हूं
 जिस  ने  ऐसी  सहायता  अस्वीकार  कर  दी  २६.९८  करोड़  रुपये  है  ।  सदाचार  सम्बन्धी

 बातों  को  छोड़  कर  भी  यदि  हम  लाभांश
 हो  यहां  तक  कि  ऐसे  देशों  नें  भी

 राष्ट्रीय  योजना  के  आधार  पर  को  भेजना  बन्द  कर  दें  तो  हो  सकता  है  हम

 दक  वाना

 गाहे  |  चह  इस  मामले
 weds  अंदा धारियों  को  भी  भुगतान  करने

 में  आनाकानीਂ  करने  लगें  ।  हो  सकता  है  कि म
 हमारा  अन्तःकरण  बिल्कुल  साफ़  है  ।

 यदि  एक  बार  हम
 यह

 निश्चय  कर  लेते  हैं

 यह  बातें  इस  सम्बन्ध  में  स्वीकार  किये  गये

 सिद्धान्तों  से  बिल्कुल  भिन्न  हों  ।  इस  क
 कि  हमें  विदेशी  सहायता  लेनी  है  चाहे  वह

 किसी  रूप  में  कयों  न  हो--चाहे  वह  राज्य
 मुख्य  परिणाम  यह  होगा  कि  भविष्य  मे

 आप  किसी  भी  विदेशी  सहायता  के  प्राप्त
 की  सहायता  चाहे  वह  अन्तर्राष्ट्रीय

 करने  की  आशा  न  कर  सकेंगे  |  यह  तो  फि

 बक  से  लिये  जाने  वाले  ऋण  के  रूप  में  आशावाद  का  ही  प्रयत्  उठ  खड़ा  हआ  |  चाहे

 चाहे  वह  गैर-सरकारी  पूंजी  के  रूप  में  ——  यह  बात  अनुभव  के  आधार  पर  कही  गई
 में  नहीं  समझता  कि  हमें  ऐसी  सहायता

 हो  या  बिना  अनुभव  के  आधार  पर  कही
 कार  Fat  नहीं  करनी  यदि  हमें

 गई  मेरे  सामने  बटन  माननीय  सदस्य
 एसी  सहायता  लेनी  है  तो  हमें  ऐसी

 समझते  हैं  कि  भारत  जेसा  देश  अपने  संसाधनों
 स्थितियां  उत्पन्न  करनी  at  पड़ेंगी  जिन  में

 ——a1e  उन्हें  आप  कुछ  भी  कहें  !

 निशाल
 हम  एसी  सहायता  ले  सकें  ।  यद्यपि  अधिक

 अथवा  ख़त्म  न  होने  वाले--वास्तव  मे ंन
 मात्रा  में  विदेशी  सहायता  लेने  के  सम्बन्ध

 वे  विज्ञाल  हें
 न

 ऐसे  ही  हें
 जो

 खत्म
 न

 में
 कुछ  ताने  मारे  गये  हैं  फिर  भी  में  यह

 सकें--के  बल  पर  बिना  विदेशी  सहायता
 नहीं  समझ  पाता  कि  इन  शर्तों  पर  सहायता

 चाहे  वह  caraa  ज्ञान  के  सम्बन्ध

 प्राप्त  करन  में  क्या  हानि  हैं  ।
 में  चाहे  पूंजी  के  सम्बन्ध  अपना

 एक  बात  यह  भी  कही  गई  थी  कि  हमें  काम  चला  सकता  हैं  |  किन्तु  हम  उन  से  यहां

 विदेशी  विनियोगों  पर  लाभांश  देना  पडता  सहमत  नहीं  हो  सकते  क्योंकि  हमारे  विचार

 हू
 |

 ऐतिहासिक  रूप  से
 इस

 सम्बन्ध  में  कुछ
 में  आगामी  वर्षों  में  जब  तक  अन्य  देशों  में

 कहने  की  आवश्यकता  हे  ही  नहीं  ।  हो  सकता  पंजी  की  अधिकता  है  तब  तक  हम  उसका

 हे  कि  अनेक  वर्षों  की  लम्बी  अवधि  में  लाभांश  अपनी  शर्तों  पर  प्रयोग  कर  सकते  हें  ।

 के  रूप  में  बहत  अधिक  of  दी  जा  चकी  है  क

 गी

 सग

 किन्तु  सामान्य  सिद्धान्त  यह  है  कि  हम  उन्हें  हूं  और  वह  है  योजना  के  लिये  वित्त  की



 २४२२
 VERY  सामान्य  आयव्यय  F—  ३  जलाई  १९५२  अनदानों की  ATT

 व्यवस्था  करना  ।  मेरे  विचार  में  अभी  से  का  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  कम  से  कंम

 यह  भविष्यवाणी करना  कि  जिंन  राजस्व
 विकास  कार्यक्रम  को  भी  कार्यान्वित करनें

 सम्बन्धी  आशाओं  को  ले  कर  यह  योजना  के  लिये  हमें  जितने  धन  की

 बनाई  गई  है  वह  पुरी  भी  होंगी  या  नहीं  है  तथा  जितना  हमें  wa  प्राप्त  हो  रहा  है

 कुछ  ठीक  न  होगा
 |

 जहां  तक  केन्द्र  का
 उनके  बीच  की  कमी  को  करारोपण से  पूरा

 सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  में  हमारे  द्वारा  किया  जा  सकता है  ।  सब  कुछ  होने पर

 arteareaa4r  दिखलाना  ही  ठीक  है  क्यों  इसी  भी  यह  कमी  बनी  ही  रहेगी  ।  इस  कमी

 आधार  को  लेकर  योजना  आयोग ने  यह  को  किस  प्रकार  पुरा  किया  जाना  चाहिये

 योजना  तेयार  की  हू  ।  तथा  किस  सीमा  तक  खतरा  मोल  लेकर

 हम  घाटे  का  बजट  तैयार  कर  सकते

 जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध
 गत

 यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  से

 वर्ष  की  स्थिति  कोई  सन्तोषजनक नहीं  थी  ।
 भाषण  दिया  जा  सकता  है  ।  मेरे  विचार

 किन्तु  इस  वर्ष  अभी  से  ऐसी  बातें  सामने  आ
 में  यह  एक  एसा  विषय  जिस  के

 रही  हें  जिन  के  आधार  पर  यह  कहा  जा  सकता  सम्बन्ध  में  यदि  विस्तार  में  न  कहा  जाये  तो
 कि  कई  राज्य  सरकारें  अपने  संसाधनों

 सन्देह  यह  कि  ग़लतफ़हमी  दूर  होने  को  बजाय

 का  पूर्ण  रूप  से  लाभ  उठाने  की  उत्कण्ठा  प्रकट
 बढ़  सकती  है  ।

 कर  रही हूं  ।

 चाहे  कुछ  भी  मेरे  विचार
 करारोपण  के  सामान्य  स्तर  के  सम्बन्ध  में  यदि  हमें  इसके  सम्बन्ध  में  संदह भी  हो

 में  यह  कहना  चाहुंगा  कि  यह  धारणा  कि
 तो  भी  झ्रालसी  की  तरह  पड़े  रहने  से  कुछ

 अब  और  अधिक  करारोपण  करनें  की
 काम  करना  अच्छा है  |  सदन  की  याददाश्त

 इद  नहीं  ह--चाहे  प्रत्यक्ष  या
 के  लिए  मं  एक  फारसी  शेर  पढ़ता  हूं

 संकु
 चित  हे  तथा  स्थिति  को  अध्ययन  करने

 कोशिशे  बेहूदा  बेहतर  खुरचेगी

 के  पश्चात  नहीं  बनाई  गई  ह  ।  यहां  पर  श्री  इयामनन्दन  सहाय  (  मुजफ्फरपुर
 कुछ

 आकड़े  मौजूद  हूं  जो  शायद  सदन  को
 बहुत  खूब  ।

 रुचिकर  लगें  ।  करारोपण  को  यहां  पर
 श्री  alo  डी०  देदामख  जिसका

 राष्टीय  आय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  दिखाया
 साधारण भाषा  म  यह  अथ  ि

 लंका में  २१.५  प्रतिशत aT 3  मिश्र

 में  १६  प्रति  क्या  में  १५.५  प्रति  दात
 sa  यत्न

 चावल  में  १५.१  प्रति  दत  कोलम्बिया  श्री  दयानन्द  सहाय  :  बिल्कुल  ठीक  |

 में  १४.४  प्रति  सात  ;  ब्राजील  में  १२.५  प्रति  श्री  बेलायुधन  व  मावेलिक्करा

 फ़िलिपीन्स में  ९.५  प्रति  aa  तथा
 रक्षित-श्रनुसूुचित  जातियां  सरल  भाषा

 भारत  में  ७  प्रति  छात  ॥
 में  इस  का  क्या  पथ  हुमा ?

 श्री  ato  डी०  दामन
 श्री  बी।०  यह  ७  प्रतिशत  रुत्बे  इस  का  अथ

 यह  है  कि  सोते  रहने  से  तो  ऊटपटांग  काम
 सरकार  द्वारा  करारोपण  है  या  राज्य  द्वारा

 करना ही  प्रति  है  |

 श्री  डी०  देशम ख  देश  में  कुल  माननीय  सदस्य  अपने  विलाप  की

 करारोपण  ।  मेरे  विचार  में  हमें  इस  बात  कहानी
 में

 क्रान्ति  की  भी  बातें  करते  हैं  ।

 पर  भी
 ध्यान

 देना  चाहिये  किन्तु  मेरे  कहने  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं Yel  हैकि कुछ  सीमा



 VERR  सामान्य  ३  जुलाई  १९५२  अनुदानों  की  मांगें  QYIV

 सी०  डी०

 वाले  वर्ष  में  के  स्तम्भ  दो
 तक  यह  कोरे  स्वपन  देखना  है  ।  मेरे

 में  उल्लिखित  संख्या  २४५,
 विचार  में  देश  की  स्थिति  aga  wat  है

 २६,  २७  5,  R&,  ३०,  ३१,  ३२,
 तथा  वे  जिस  क्रान्ति  की  भविष्यवाणी  करते

 ३३,  RY,  R4,  २६,  2%,  Qs,  R&,

 है  ।  Wal  उन्हें  काफी  समय  तक
 Wo,  v2,  १०६,  ११०,  28.0  ११२,

 ११३,  LLY  ALLY,  ७७,  १०२,  तथा
 राजनैतिक  क्षेत्र  में  भटकते  रहना  पड़ेगा  |

 १०३  के  निमित्त जो  व्यय  होगा

 श्री  बैला यु धन :.  पहले भी  बहुत  से
 उस  की  पूति  के  लिए  उक़्त  पत्र

 लोग  ऐसा  ही  कह  चुके  हैं  ।
 के  स्तम्भ तीन  में  तदनुरूप  दिखाई

 भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  गई  प्रन्यान्य  परिमाण  तक  की  रानियां

 प्रस्तुत  किये  गये  तथा  अस्वीकृत  हुए  ।
 भारत  की  संचित निधि  में  से  राष्ट्रपति

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  कि  :  ही

 "३१  मार्चे  28%3 Hl AAT को  समाप्त  होने  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सदन  द्वारा  यह  मांगें  स्वीकृत  की  गई  :

 सं  Vy—-—faat  मंत्रालय--  रुपये

 शुल्क--  रुपये
 मांग  संख्या
 ATT  सख्या  २७-संघ  उत्पाद  '४,४€,७९६,०००  रुपये

 माग  सख्या  २८--निगम  कर  सहित  पर  ३६,०००  रुपये

 माग  सख्या  2,000  रुपये

 मांग  संख्या  @S,000  रुपये

 मांग  संख्या  विषयों  तथा  खजानों  के  प्रशासन  के  अन्य  विभागों

 शादी  को  भुगतान--  रुपये

 मांग  संख्या  रुपये

 मांग  संख्या  -_ 2,%38,2%,000  रुपये

 मांग  संख्या  ३४--टकसाल--६५,०  ३,०००  रुपये

 मांग  संख्या  तथा  राजनीतिक  निवृत्ति  वेतन--  ३,०००  रुपये

 मांग  संख्या  ३६--ग्रायुवाद्ध॑क्य  भत्ते  निवृत्ति  बेसन--  रुपयें

 मांग  संख्या  3\9——fart  मंत्रालय  के  अंतगर्त  फुटकर  विभाग  तथा  व्यय--  रुपये

 मांग  संख्या  को  सहाय  श्रमदान--  रुपये

 मांग  संख्या  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  विविध  समन्वय--  रुपय

 मांग  संख्या  ¥o—faarrt FF पूर्व  के  भुगतान--  रुपये

 मांग  संख्या  ह  -असाधारण  भुगतान--  १,१६,३  ४५,०००  रुपये

 माग  सख्या  20 & ATR  सुरक्षा  मुद्रणालय  पर  पूंजी  व्यय--  रुपये

 मांग  संख्या  ११०--मुद्रा  पर  पूंजी  व्यय--  रुपय

 मांग  संख्या  g§ {—emaret Ie Tit पर  पूंजी  व्यय--  रुपये

 मांग  संख्या  -विवृत्त  वेतनों  का  निष्क्यण  मूल्य--  रुपये

 मांग  संख्या  ११३-छंटनी  किये  गये  व्यक्तियों  को  भुगतान--  रुपये



 QVRE
 २४२५  विनियोग  ३  जलाई  १९५२  २)  विधेयक

 पर  WA  पूंजी  व्यय--  ३,०००  रुपय
 मांग  संख्या  ११४--वित्त  मंत्राल

 मांग  संख्या  सरकार  द्वारा  दिये
 गये  ऋण  तथा  q-—  १  १,३७,  ३८,०००

 ्य

 मांग  संख्या  ypv—$ Td  कार्य  ४१,०००  रुपय

 मांग  संख्या  पय

 मांग  संख्या  १०३--संसद्  सचिवालय  के  भन्तगंत  फुटकर
 व्यय--

 ooo  रुप

 कहा  बना

 विनियोग  २)  विधेयक  श्री  सी०  डी०  देखा  में  विधेयक

 कर्ता
 वित्त  मंत्री  ato  Sto

 को  पुर:स्थापि

 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  वित्तीय  PEYR-UR A म
 अध्यक्ष  मोदी द्य  Wa  सदन  की  बठक

 व्यय के  निमित्त  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 कल  ८-१५  म०  प०  तक  के  स्थगित

 कतिपय  धन  राशियों  के  दोहन  तथा
 की  जाती  है  |

 विनियोग को  अधिकृत  करने  के  हेतु  एक

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 इसके  पहचान  सदन  कं  बैठक  शुक्रवार दी  जाये
 ४  १९५२  के  सबा  आठ  बजे  तक  के

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुभा,तथा  स्वीकृत  हुआ ।
 लिए  स्थगित  हो  गई  ।

 नराष्टपति  की  कारिदा  बे  साथ

 पुरःस्थापित किया  गया

 eee  on  es  ts  ee
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